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 लोक-सभा  वाद-विवाद  ग्रनुदित  संस्करण
 )

 Lox  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 णणणाणाणाणा  —

 लोक  सभा

 LOK  SABHA

 1965/11  1887
 )

 Saturday,  May  1,  1965/Vaisakha  11,  1887  (Saka)

 लोक  सभा  ग्यारवें  बजे  समवेत  हुई ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock.

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 , |  Mr.  SPEAKER  in  the
 Chair.

 सभा  पटल
 पर

 रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr):  I  had  given  notice  of  a  motion

 of  privilege  which  has  been  disallowed  by  you.  I  want  to  raise  a

 point  of  order  in  that  connection.

 Mr.  Speaker:  If  I  have  disallowed  any  notice,  no  point  of  order

 is  invclved  therein.  The  Hon.  Member  should  not  obstruct  the  pro-

 ceedings  of  the  House  in  this  manner.

 Shri  Madhu  Limaye:  I  should  be  given  an  opportunity  later  on.

 It  can  be  taken  up  on  Monday  if  it  is  not  possible  to  take  up  now.

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )
 :

 मैं  निम्नलिखित  पत्नोंकी  एक-एक  प्रति

 पटल  पर  रखता  हुँ

 (1)  खनिज  उत्पाद  उत्पादन-शुल्क  तथा  सीमा-शुष्क  )  1958

 के  अन्तर्गत  जो  अन्यथा  निर्दिष्ट  नहीं  हैਂ  पर

 शुल्क  करारोपण  करने  के  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  ।

 (2)  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  तथा  नमक  1944  की  धारा  38  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  अधि सूचनायें

 संख्या  संख्या  11/2,  '65-110  दिनांक

 1  1965,  द्वारा  खनिज  उत्पाद  उत्पादन-शुल्क  तथा
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 Demands  for  Grants  May  1,  1965

 श्री  fo  To  कृष्णमाचारी  |

 1958  के  भ्रन्तगंत  कतिपय  पैट्रोलियम  उत्पादों

 पर  भ्र ति रिक्त  उत्पादन-शुल्क  लगाया  गया  है  ।

 संख्या  संख्या  11/2/65-110  दिनांक  1

 1965,  जिसके  द्वारा  खनिज  उत्पाद  उत्पादन-शुल्क  तथा

 शुल्क )  958
 के

 भ्रन्तगंत  कतिपय  पैट्रोलियम  उत्पादों  को

 रिक्त  उत्पादन-शुल्क लगाने  से  छूट  दे  दी  गई

 संख्या  संख्या  15/24/65-110  दिनांक

 1  1965,  जिसके  द्वारा  चादरोंਂ  कौर  प्लेटों ਂ  पर

 लगाये  जाने  वाले  उत्पादन-शुल्क में  कतिपय  परिवर्तन  किये  faa  है ं।

 संख्या  संख्या  16/3/64-110  दिनांक

 1  1965  जिसके  विद्युत  चालित  करघों  पर  सहकारी

 समितियों
 द्वारा

 निर्मित
 सुती  कपड़े पर  लगाये  जाने  वाले  उत्पादन-शुल्क में

 कतिपय  परिवर्तन  किये  गये

 संख्या  संख्या  2/2/65-110  दिनांक

 1  1965,  जिसके  द्वारा  तांबे  ae  मिश्रित  तांबे  पर  लगाये  जाने  वाले

 शुल्क  में  कतिपय  परिवर्तन  किये  गये  हैं  ।

 में  रखी  गई
 ।

 देखिए  संख्या  टी.-4321/6 5] 5]

 Mr.  Speaker:  Yesterday,  Dr.  Ram  Manohar  Lohia  said  that  he
 had  given  a  notice,  but  his  name  was  not  there.  He  is  not  present
 in  the  House  now.  I  have  seen  all  the  records  but  in  the  current
 session  no  notice  has  been  received  in  his  name.  If  he  has  got  ary
 proof  with  him,  should  kindly  send  it  to  me.

 अनुदानों  की  मांगें--जारी

 DEMANDS  FOR

 इस्पात  शौर  खान  मंत्रालय

 वर्ष  1965-66  के  लिये  इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  निम्नलिखित

 मांगें  प्रस्तुत  की  गई

 मांग

 संख्या  भिषेक  राशि

 oo

 रुपये

 96  इस्पात  खान  मंत्रालय  45,  30,000

 87  भूगर्भ  सर्वेक्षण  3,  2  2,  79,  000

 88  इस्पात  खान  मंत्रालय FT  17.4 1,  22,000

 140  22,76,54,000
 इस्पात

 प्रौर खा
 मंत्रालय

 का  पूंजी  परिव्यय

 विधि  न

 4750



 11  1887
 अनुदानों  की  मांगें

 श्री  रंगा(चित्त्ूर  )
 :

 यह  एक  स्वाभाविक बात  है  कि  प्रत्येक  राज्य  के  लोग  यह  चाहते

 हैं  कि  उनके  राज्य  में  इस्पात  कारखाने  स्थापित  किये  जायें  क्योंकि  इससे  न  केवल  लोगों  को

 रोजगार  ही  मिल  अपितु  इससेਂ  दूसरे  सहायक तथा  छोटे  उद्योगों  के  विकास को  भी

 प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  पांचवें  इस्पात  कारखाने  के  लिये  सुझाये  गये  स्थानों  के  चयन  का  काम

 सरकार  ने  तकनीकी  अयोग  को  सौंप  दिया  है  ।  यह  का रखना  श्रांत  प्रदेश  अथवा  मद्रास

 राज्य  में  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना  नहीं  है  इसलिये  वहां  पर  सरकारी  awa

 सरकारी  क्षेत्र  में  कच्चे  लोहे  के  कारखाने  स्थापित  किये  जाने  चाहियें  ।  केवल  लाइसेंस

 देने  मात्र  से  समस्या  हल  नहीं  हो  जाती  है  ।  सरकार  को  इन  नये  कारखानों  की  स्थापना  के

 लिये  भ्रावश्यक  विदेशी  विदेशी  मुद्रा  तथा  तकनीकी  जानकारी  शादी  प्राप्त

 करने  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  सहायता  करनी  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  उपेक्षा

 की  नीति  नहीं  अपनाई  जानी  चाहिये  कौर  सरकारी  क्षेत्र  की  तरह  इसेਂ  भी  मदद  दी  जानी

 sated  |  इसलिये  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  उन्हें  गैर-सरकारी  उद्योगों के  प्रति  अपनी

 नीति  में  परिवर्तन  करना  चाहिये

 मां
 कर  महाराष्ट्र तथा

 मध्य  प्रदेश  में  यदि  इस  समय  इस्पात  कारखाने

 स्थापित  नहीं  किये  जा  सकते  हैं  तो  वहां  पर  कच्चे  लोहे  के  कारखाने  स्थापित  करने  की  दिशा

 में  कदम  उठाए  जाने  भारत  जैसे  देश  के  लिये  केवल  पांच  इस्पात  कारखाने  ही

 पर्याप्त  नहीं  हैं
 ।  हमें  निश्चित  रूप  से  कौर  बहुत  से  इस्पात  कारखाने  स्थापित  करने

 होंगे
 ।

 इसलिये  ये  बाद  में  उन  स्थानों  पर  mart  से  स्थापित  किये  जा  सकेंगे  जहां  पर  कच्चे  लोहे

 के  कारखाने  पहले  से  ही  काम  कर  रहे  होंगे  ।

 तीन  बड़े  इस्पात  कारखानों  के  बारे  में  हमारा  यह  भ्रनुभव  रहा  है  कि  इन  पर  काफी

 रुपया  बरबाद $  सरकार  शुरू-शुरू  में  बहुत  कम  रूपये  के  प्रावकलन  तैयार

 किये  गये  कौर  बाद  में  उन  प्रावकलनों  में  बार-बार वृद्धि  की  जाती  बोकारो  इस्पात

 कारखाने के  बारे  में  रूस  से  बातचीत  लगभग  समाप्त  हो  गई  उनकी  शर्तें  बहुत

 संतोषजनक  नहीं  हैं  ।  यह  ठीक  है  कि  ब्याज  दर  बहुत  कम  है  परन्तु  ऋण  को  केवल  12

 वर्षों
 में  ही  वापस  किया  जाना  दूसरी  कौर  पश्चिम चमेली

 20  वर्ष  की  wafer
 के

 लिये

 राजी  हो  गया  हालांकि  उनका  ब्याज  दर  काफी  अधिक  है  ।  इसलिये  सरकार  को  रूस  तथा

 पश्चिम  जर्मनी  दोनों से  शर  at  बातचीत  करनी  चाहिये  कौर  उन्हें  ऋण  के  भुगतान की

 अवधि  बढ़ाने  के  लिखे  राज़ी  करना  चाहिये  ।  भिलाई  कारखाने  के  अनुभव  को
 ध्यान  में

 रखते  हुए  रूस  की  सरकार  को  छोड़े  समय  के  लिये  ऋण  का  भुगतान
 न

 किये  जाने  के

 लिये  राजी  किया  जा  सकता  पश्चिम  जर्मनी  को  ब्याज  दर  कम  करने  के  लिये  राजी

 जाना  चाहिये  i  रुपयों  में  हस  को  दी  जाने  वाली  राशि  की  अदायगी  तथा  उसके

 भारत  में  व्यय  शादी  के  बारे  में  सरकार  को  अधिक  सावधान  रहना  चाहिये  ताकि  उस  राशि

 का  राजनीतिक  प्रचार  के  लिये  उपयोग  न  किया  जा  सके  !

 सरकारी  उपक्रमों  को  एक  आदर्श  नियोजक  होना  परन्तु  यह  बड़े खेद
 की

 बात  है  कि  वह  झपने  श्रमिकों  के  साथ  कठोर  व्यवहार कर  रहेहैं  ताकि  श्रमिक लोग  उचित

 रूप  से  शि  संगठन  बीत  तथा  एकता  न  बढ़ा  सकें  ।  भारतीय  राष्ट्रीय  मजदूर
 संघ  के  अन्दर
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 भी  विरोध  चल  रहा  साम्यवादी  विचारधारा  वाले  मजदूर  संघों  तथा  के

 aaa  होड़ के  कारण  अनावश्यक  बेचैनी  फेली  हुई  प्रौढ़  धीरे  काम  करने  तथा

 अनुपस्थित  रहने  की  चालें  चली  जाती  हैं  ।
 यही  कारण  है  कि  रूरकेला  में  श्राशानुसार  उत्पादन

 नहीं  बढ़ाया जा  सका  है  ।  इसलिये  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  के

 के  बारे  में  श्रमिक  बुद्धिमत्तापूर्ण  तथा  अधिक  प्रभावशाली  श्रम  नीति  avers  जानी  चाहिये
 |

 इस्पात  कारखानों  में  कर्मचारियों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  प्रौढ़  कार्य  व्यय  बढ़ता

 जा  रहा  केवल  कर्मचारियों पर  ही
 10

 प्रतिशत  से  अधिक  व्यय  किया  जा  रहा

 कर्मचारियों  की  छंटनी  इरादी  की  शिकायतें  बार-बार  प्राप्त  होती  रहती  हैं  श्रम  मंत्रालय

 की  सहायता  से  एक  प्रभावशाली नीति  बनाई  जानी  चाहिये  ताकि  किसी  कारखाने  का  काम

 समाप्त  होने  से  काफी  पहले  फालतू  श्रमिकों  को  अन्य  कारखानों  में  खपाने  की  योजनाएं  तैयार

 की  जा  सकें

 तारापुर  में  wy  wat  संयंत्र  स्थापित  करने
 की

 मंजूरी
 दी

 जा  चुकी  है  कौर  गुजरात

 में  एक  अन्य  संयंत्र  स्थापित  करने  का  भी  विचार  gt  इसकें  अतिरिक्त रेलवे  बोर्ड  भी  डीजल

 इंजन  चालू  करने  जा  रहा  इन  सब  उपायों  से  अवश्य  ही  कोयले  की  खपत  कम  हो

 जायेगी  ।
 कोयला  उद्योग  में  बहुत  सा  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  धन  लगा  gat  है  भ्रमणा

 लगाया जा  रहा  इसलिये  इस  ae  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  कि  कोयला  उद्योग

 लगी  हुई  पूंजी को  बरबाद न  होने  दिया  जायें  ।  चौथी  योजना  के  लक्ष्य  के  भ्रनुसार  कोयला

 उद्योग  को  अपना  विकास  करने  का  शिविर  दिया  जाना  चाहिये  श्र  साथ-साथ  कोयले

 के  लिये  भ्रावश्यक  मांग  तथा  aware  परिवहन  सुविधाएं  उत्पन्न  की  जानी  चाहियें  ।

 किसी  परियोजना  के  प्राक्कलनों  में  कोई  परिवर्तन  किये  जाने  से  पहले  मंत्रिमंडल  की

 स्वीकृति ली  जानी  चाहिये

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  विकास  केवल  राष्ट्रीय  हित
 को

 ही  दृष्टि  में  रखकर  किया

 जाना  चाहिये  ।  इसमें  किसी  क्षेत्रीय  अथवा  wea  हित  को  कोई  स्थान  नहीं  दिया  जाना

 ऐसे  उपक्रमों  में  भर्ती  of
 भी

 अखिल  भारतीय  आधार  पर  की  जानी  चाहिये
 ।

 इन  उपक्रमों  में  योग्य  तथा  सक्षम  व्यक्ति  लिये  जाने  चाहियें  चाहे  वे
 किसी  भी  राज्य

 के  हो ं।

 सरकारी  उपक्रमों  में  प्राग  लगाने  तथा  तोड़  फोड़  की  कई  घटनाएं घट  चुकी  हेरफेर  इनमें

 रियों  का  हाथ  भी  पाया  गया  qe  एक  बहुत  गम्भीर  बात  सरकार  को  इन

 तोड़-फोड़  के  कार्यों  को  रोकने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  करने  चाहियें
 ।

 बोकारो  परियोजना  को  मिला  कर  इस  समय  इस्पात  कारखानों  में  राष्ट्र  का  1200

 करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  धन  लगा  gat  है
 ।  यह  एक  बड़ी  भारी  जिम्मेदारी है  जो

 इस्पात  निगम  को  सौंपी  गई  इस  निगम  को  उच्च  अधिकारियों  को  ae  वेतन  देने

 चाहिये ं।  मैं  यहां  पर  इस्पात  विक्रय  संगठन  का  उदाहरण  देना  चाहता  इस  संगठन

 के  उच्च  भ्र धि कारियों  को  wee  वेतन  नहीं  दिये  जा
 रहे  हैं

 जबकि  करोड़ों  रुपयों
 के  ले

 न-देन

 से  उनका  संबंध  होता  इसलिये  उन्हें  लालच  दिया  जा  सकता  है  ।  किस ों एक एक
 म्रधिकारी

 को

 कोई  निर्णय  करने  का  देने  की  वर्तमान  नीति  भी  खतरे  से  खाली  नहीं

 सरकार  को  इन  सब  बातों  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिये
 ।
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 अनुदानों  की

 श्री  मुरारका
 :  मैं  प्रिये  माननीय  मित्र  की  अन्तिम  टिप्पणी  से  ही  अपना  भाषण

 शुरू  करता  हूं  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  बोकारो
 को

 मिला  कर  इस्पात  कारखानों  में  कुल  1200  करोड़

 रुपया  लगा  है  ।  बोकारो  को  छोड़  कर  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  में  885  करोड़  रुपया  लगा

 em  है  जब  कि  कुल  वार्षिक  उत्पादन  200  करोड़  रुपये  का  है  wa  पूंजी  तथा  उत्पादन  में

 अनुपात  इतना  कम  है  कि  इस्पात  कारखाने  काफी  लम्बे
 समय  के  पश्चात् ही  लाभ  दिखाने  के  योग्य

 हो  सकेंगे  |  परन्तु हमें  यह  बात  ध्यान  में  रखनी  चाहिये
 कि

 गत  वर्ष
 लगभग  25

 लाख  टन
 बेचे

 जाने  वाले  इस्पात  का  उत्पादन  ग्रा  |  इसका  we  है  कि  प्रति  at  200  करोड़  रुपये  की  विदेशी

 मुद्रा प्राप्त  की  जा  सकती है  ।  यह  हमारे  लिये  बड़े  गौरव  की  बात  तक  इस्पात  कारखानों

 के  पास
 सर्वक्षण  निधि के  रूप  में

 120
 करोड़  रुपये  की  राशि  जमा  हो  गई  है  प्रौढ़  उत्पादन  शुल्क

 के  रूप  में  इस्पात  कार खातों  से  प्रति  at  लगभग  20  करोड़  रुपये  प्राप्त  होते  हैं  ।  ये  सभी  इस्पात

 कारखानों  के  लाभदायक  पहलू हैं  ।

 परन्तु  हम  यह  नहीं  भूल  सकते  कि  एक  समय  था  जब  कि  इस  देश  में  इस्पात  की  उत्पादन  लागत

 अन्य  सब  देशों  की  तुलना  में  सब  से  कम  थी  जब  कि  राज  यह  उत्पादन  लागत  संसार में  सबसे

 अधिक  है  ।  इसके  दो  कारण  हैं--एक  पूंजी  व्यय  अर  दूसरा  उत्पादन  व्यय  |

 सारी  कठिनाई  यह  है  कि  इस्पात  कारखानों  के  लिये  मशीनें  ग्राही  प्राप्त  करने  के  लिये  हमारे

 पास  पर्याप्त  विदेशी  मुद्रा  नहीं  है  प्रौढ़  इसलिये  हम  अपनी  मर्जी  के  मुताबिक  विदेशों  से  मशीने  नहीं

 खरीद  सकते  |  जो  देश  इस्पात  कारखानों  में  हमें  सहयोग  दे  रहे  हमें  उनकी  शर्तों  का  पालन  करना

 होता  हैऔर  हम  त  सार  भर  से  ८  डर  प्राप्त  करके  सस्ती  मशीनें  नहीं  खरीद  सकते  |  हम पर  ऋण

 सम्बन्धी  शत  लगाई  गई  हैं  प्रौढ़  इससे  प्रप्न त्य क्ष  रूप  से  हमें  काफी  हानि  हो  रही है  ।  ना  बताया  गया

 है  कि  भिलाई  इस्पात  का  रखाने  के  बारे  में  हमें  कुछ  ऐसी  मशीनें  दी  गई  हैं  जो  aa  तक  काम  में  नहीं

 लाई गई  इससे  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  हमारे  aaa  तकनीकी  कर्मचारी  तथा  विशेषज्ञ

 होने  चाहिये  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  हमें जो  मशीनें  दी  जा  रही  हैं  वे

 लाभप्रद  तथा  ग्रावश्यक  हैं  |

 हमारा  उत्पादन  व्यय  अधिक  होने  का  दूसरा  कारण  यह  है  कि  किसी  कारखाने  के  सम्पूर्ण

 व्यय  का  18  प्रतिशत नगर  बसाने  पर  व्यय  किया  जाता  फिर  यह  एक  आवश्यक  मद  है

 आर  इसे  पूंजी  का  एक  भाग  साना  जाना  चाहिये  परन्तु  उत्पादन  लागत  निकालते  समय  इसे  शामिल

 नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 एक  अन्य  कारण  यह  है  कि  इस्पात  कारखानों  के  लिये  हमें  60  से  80  प्रतिशत  तक  मशीनें

 विदेशों  से  मंगानी  पड़ती  हैं  ।  इन  आयातित  उपकरणों  के  कारण  भी  हमारा  उत्पादन  व्यय  काफी

 बढ़  गया  है  ।

 यदि  करार  किये  जाने  के  पश्चात्  इस्पात  कारखाना  स्थापित  करने  में  कम  से  कम  समय

 लगाया  जाय  तो  उत्पादन  लागत  कुछ  की  जां  सकती  है  भ्र ौर  यह  एक  ऐसी  चीज  है  जो  यह

 मंत्रालय कर  सकता  है  ।  इंस  समय  इस्पात  कारखाने  स्थापित  करने  में  अधिक  समय  लगायਂ  जा

 रहा
 है

 कौर  इसके  लिये  मुख्यतया  सरकारी  व्यवस्था ही  जिम्मेदार  मुझे यह  कहने  में
 तनिक  भी

 संकोच  नहीं  है  कि  हालांकि  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  एक  स्वतन्त्र  निकाय  है  परन्तु  वास्तव  में  वह

 सरकार के  एक
 विभाग  की

 तरह  ही
 शय  करता  रहा  है  ।  जहां  तक  नियुक्तियों  का  सम्बन्ध है

 इसे  कुछ  स्वतन्त्रता  अवश्य  है  feed  इसे  उतनी  स्वा  यत्तता  प्राप्त  नहीं  है  जितनी  इसे  मिलनी  चाहिए  ।
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 जहां  तक  उत्पादन  का  सम्बन्ध  लागत  मूल्य  में  वृद्धि का  मूल  का
 रण

 हमारे  कोयले  का  घटिया

 दर्जे का  होना  है  ।  कोयले  में  राख  का  भाग  बढ़ता  जा  रहा  है  प्रौढ़  इसका  कोयले  में  16  प्रतिशत से  बढ़

 कर  19-24  प्रतिशत तक  भाग  हो  गया  है  ।

 हमारे  इस्पात संयंत्रों में  कोक  की  खपत  भी  बहुत  alae  है  ।  यह  जापान में  500

 ग्राम  प्रतिटन  तथा  जमंनी  ak  इंगलैंड  में  7  20  किलोग्राम  प्रतिटन  की  अपेक्षा  हमारे  देश  में  900

 से  1000  किलोग्राम  प्रति  टन  तक  है  ।

 यह  दुःख  की  बात  है  जहां  कच्चे  माल  को  तैयार  उसकी  मिलावट  तथा  उसकी  जांच

 संसार  में  एक  मान्य  तरीका  है  वहां  भारत  में  किसी  भी  इस्पात  संयंत्र  में  इस  प्रकार  की

 सुविधा  नहीं  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  बोकारो  के  बारे  में  विस्तृत

 प्रतिवेदन  की  जांच  करते  समय  उन्हें यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  कच्चा  माल  तयार

 वाला  उपकरण  केवल  बोकारो  में  ही  नहीं  अपितु  wea  इस्पात  संयंत्रों  में  भी  लगाया  जाए  ।

 चूने  के  पत्थरों की  किस्म  भी  हमारे देश  में  बहुत  अच्छी  नहीं है  ।  इस्पात  तैयार  करने के

 लिए  हमारे  देश  में  भट्टी  में  लगाने  की  ईंटों  की  खपत  संसार  के  किसी  देश  की  अपेक्षा दु  गुना  है  |

 इसके  अ्रतिरिक्त  खुले  भट्टियों  में  होने  वाला  इस्पात  का  उत्पादन  भी  जापान  शादी  की

 हय्य  में  बहुत  कम  है  |

 कच्चे  लो
 हे  के  प्रति  टन  पर  श्रमिक-व्यय  भी  बहुत  बढ़  गया  है  ।  शारीरिक  में  उत्पादन-शक्ति

 ag  प्रति  व्यक्ति  300  टन  तथा  जापान  में  इससे  भी  अधिक  उत्पादन  शक्ति  के  विपरीत  यह

 भारत में  65  टन  है  ।  निस्संदेह  इसमें  वृद्धि  हुई  है  प्रौढ़  पहले  से  वह  दूनी  है  परन्तु  अन्य

 देशों की  भ्र पे क्षा  यह  सब  भी  बहुत  कम  है  |  10  लाख  टन  की  क्षमता  वाले  कारखाने  में

 17,0008  अधिक  मजदूर  नहीं  होना  चाहिए
 ।  किन्तु इसके  विपरीत  शिलाई में  यह  संख्या  28,550

 हम  इसमें  निर्माण  काय॑  पर  लगे  हुए  श्रमिकों  को  भी  जोड़  फिर  भी  यह  संख्या  काफी

 अधिक  है  ।

 इसके  भ्र  हमारे  देश  में  विदेशी  विशेषज्ञ  काफी  संख्या  में  हैं  प्लोर  उन  पर  काफी  व्यय

 git  tar  वे  उत्पादन  लागत  में  महत्वपूर्ण तत्व  हैं  ।

 उत्पादन  खच  के  बारे  में  भिलाई  इस्पात  कारखाने  के  महा  प्रबन्धक  द्वारा  व्यक्त  किये

 विचारों  से  सरकार  की  लागत-व्यय  सम्बन्धी  प्रवृत्ति  का  पता  लगता  सरकार  को

 प्रचार  तथा  अतिथिसत्कार  आदि  भत्ते  के  बारे  में  इतने  निदेश  न  देकर  अन्य

 महत्वपूर्ण  बातों  के  सम्बन्ध  में  हिदायतें  देनी  चाहिए  ।

 राजस्थान  में  एक  मात्र  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजना  खेतरी  परियोजना  यदि  उसकी

 आधिक  क्षमता  के  बारे  में  बार-बार  जांच  की  जायेगी  कौर  सन्देह  पैदा  किये  जायेंगे  तो  अवश्य

 ही  परियोजना  की  प्रगति  में  बाधा  पड़ेगी  ।  इस  क्षेत्र  के  पिछड़ेपन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  थ्रोट  इस  बात

 की  संभावना  पर  विचार  करते  हुए  कि  वहां  र  किसी  प्रकार  का  उद्योग  स्थापित  नहीं  किया

 जा  यदि  वहां  कुछ  कठिनाइयां  भी  हों  तो  माननीय  मंत्री  को  उन  पर  काबू  पाने
 का

 प्रयत्न  करना

 वाहिद  कौर  परियोजना  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए
 ।  इस  परियोजना  से  विदेशी
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 मुद्रा की  पर्याप्त  बचत
 होगी

 क्योंकि  इस  समय  तांबे  के  आयात  पर  हम  25-26  करोड़  रुपये  खर्चे

 कर  रहे  ऐसी  धारणा है  कि  इस  परियोजना  से  21,000  टन  तांबे  का  वार्षिक  उत्पादन  होगा  |

 किरिबुरु  लौह  अयस्क  खानों  के  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  में  यह  पढ़  कर  खेद  gar  कि

 व्यय  बहुत बढ़  गया  है  ।  हम  इन  खानों  से  जापान  को  लौह  वयस्क  निर्यात  कर  रहे  हैं  ।  जब

 इन  खानों  में  पुरा  उत्पादन  होने  लगेगा  तब  भी  हमें  जापान  को  निर्यात  करने  में  हानि  होगी  ।  मैं

 आशा  करता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  जापान  के  साथ  चल
 रहे  हमारे  ठेके  के  दरों  में  परिवहन  करने  के

 लिए  कुछ  उपाय  करेंगे  ।

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  लाभ  काफी  कम  हो  गये  सरकार  को  इस  मामले  की

 जंच  करनी  चाहिए  |

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये  :--

 मांग  कठौती  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती  की

 संख्या  प्रस्ताव  राशि

 संख्या

 re  Se  a

 86  1  श्री  यशपाल  fag  कोयले  की  खपत  में  कमी  श्र  कोयले  100  रुपये

 का  काफी  स्टॉक  इकट्ठा  हो  जाना  |

 86  श्री  यशपाल  fag  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  की  100  रुपये

 खासकर  ब्रिटेन  भेजे  गये

 माल  की  खराब  पैकिंग  |

 86  श्री  यशपाल  सिंह  कच्चे  लोहे  की  कमी  कौर  थि  उद्योगों  100  रुपये

 में  उसका  वितरण  |

 86  श्री  यशपाल  सिंह  देहरादून  स्थित  भारतीय  भूविज्ञान  100  रुपये

 सर्वेक्षण  संस्था  के  करें चा  रियों  की

 सेवा-शर्तों  में  सुधार  करने  की

 आवश्यकता ॥

 36  100  रुपये श्री  यशपाल  fag  दस्तूर  एंड  कम्पनी  को  पब्लिक

 टेड  कम्पनी  के  रूप  में  बदलने  में

 विलम्ब ।

 36  श्री  यशपाल  सिह  देश  के  विभिन्न  भागों  में  नये  इस्पात  100  रुपये

 के  कारखाने  स्थापित  करने  की

 आवश्यकता |

 86  22  श्री  कोया  केरल  राज्य  में  नोलम्ब्र  ौर  विनाड  100  रुपये

 में  सोने  से  सम्बन्धित  भूतत्वीय

 सर्वेक्षण  में  शीघ्रता  करने  की

 आवश्यकता |
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 मांग  कटौती  प्रस्तावक  का
 नाम  कटौती  का  ग्रा धार  कटौती  की

 संख्या  प्रस्ताव  राशि

 संख्या

 नॉटी  SS  SS  SS  SS

 86  23  श्री  कोया  केरल  राज्य  में  ननमिरदा  100  रुपये

 में  लौह  वयस्क  के

 खनिज  भण्डारों  की  खोज  करने  की

 ग्रा वश्य कता  |

 86  24  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  पांचवां  लोहा  इस्पात  100  रुपये

 मैसूर  राज्य  के  बेल्लारी  जिले  में

 होजपेट  में  स्थापित  करने  की

 आवश्यकता ॥

 86  25  100  रुपये श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  पांचवां  लोहा  इस्पात  कारखाना

 सोंदपुर-होजपेट  क्षेत्र  के  बेल्लारी

 जिले  सब  से  अधिक  लौह  वयस्क

 वाले  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  की

 आवश्यकता  |

 87  26  श्री  frantic  स्वामी  मैसूर  राज्य  के  धारवाड़  जिले  में  100  रुपये

 कप  पर्वत  श्रेणी  में  सोने  की

 खानों  का  सर्वेक्षण  करने  की

 ग्रा वश्य कता  |

 87  27  100  रुपये श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  मंसुर  राज्य  में  ठप्प-गुड्डा  में  सोने

 की  पुरानी  खानों  से  सोना  निकालने

 की  ऑ्रावश्यकता  |

 140  28  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  मसूर  राज्य  के  बेल्लारी  जिले  में  लोहा  100  रुपये

 शर  मैगनीज  के

 मालिकों  को  आ्राधुनिक  मशीनें  देने

 की  आवश्यकता  |

 140  29  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  100  रुपये सभी  खान  मालिकों  को  परिवहन  की

 सुविधायें  देने  की  आवश्यकता  ।

 ग्रच्यक्ष  महोदय :  ये  सभी  कटौती  प्रस्ताव  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  हैं  ।
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 1965 —

 अनुदानों की  मांगें

 डा०  उ०  मिश्र  :  औद्योगिक  विकास  के  लिए  इस्पात  एक़  आधारभूत  धातु

 है  किन्तु  हमारे  देश  में  इस
 की

 कमी  है
 ।

 यदि  बोकारो  कारखाना  तृतीय  योजना  के  में  बन

 जाता  तो  कोई  कमी  नहीं  रहती  |  इस  विलम्ब के  लिए  सारा  दोष  सरकार  पर  भ्राता  है  क्योंकि  सरकार

 ने  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  लोगों  को  wether  जाने  तथा  वहां  बोकारो  संयंत्र  को  सरकारी  क्षेत्र

 में  स्थापित  करने  के  विरुद्ध  प्रचार  करने
 की

 अनुमति  दी  ।  इस  बात  में  wa
 भी

 सन्देह

 है  कि  चौथी  योजना  ph  रात  तक  हमारा  1  करोड़  65  लाख  उत्पादन  लक्ष्य  पुरा

 हो  जायेगा

 adat  के  निर्माण  कार्य  में  एक  कौर  महत्वपूर्ण  arg  सम्मिलित  इस्पात  है  ।  हम  ने  1964-65

 में इस  का  50,000  टन  आयात  किया  है  ।  यह  आवश्यकता  बहुत  पहले  पूरी  हो  जाती  यदि  टाटा

 जैसे  गैर-सरकारी  कारखानों  को  लाइसेंस  न  दिया  जाता  र  इस  में  अधिक  समय  तक  विलम्ब  न

 जाता  ।  दुर्गापुर  कारखाना
 भी

 बहुत  पहले  पूरा  हो  जाता  यदि  ठेकेदार  के  बारे  में  कोई  घोटाला

 न  कियां गया  होता  ।  मैं  श्री  मुरारका
 की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  बहुत  बड़ी  पूंजी से  लगाये  गये

 बड़े-बड़े  dial  में  भ्र ग्रे तर  विकास  के  लिए  संसाधनों  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  थी  ।  हमें  रूस

 या  भ्रमरी का  के  पास  नहीं  जाना  चाहिए  था  ।  दुर्गापुर  तौर  भिलाई  संयंत्रों  में

 gu  कुल  मिला  कर  68.4  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  है  ।  अधिकांश  हानि  श्रमिक

 उत्पादन  शक्ति  के  कारण  नहीं  अपितु  भ्रष्टाचार  AK  गलत  श्रायाजन  के  कारण  हुई  ।

 पांचवां  इस्पात  कारखाना  खोलने  के  लिए  स्थान  चुनने  पर  विदेशी  विशेषज्ञों  पर

 पहले ही
 46  लाख  रुपये  की

 विदेशी  मुद्रा
 खर्च  की  जा  चुकी है

 ।
 तीन

 ata  लगाने
 के  बाद  भी  इस

 काम  के  लिए  विदेशी  विशेषज्ञ  बताना  आवश्यक  नहीं  था  क्योंकि  विदेशी  विशेषज्ञों  का  कहना  है  कि

 भारतीय  इंजीनियर  आदि  भी  कम  योग्य  नहीं  हैं  ।

 बोकारो  संप्रंत्र  का  डिजाईन  तथा  उसका  निर्माण  भी  भारतीय  इंजीनियरों  द्वारा  किया  जाना

 चाहिए  था  ।  मैं  समझता  हुं  कि  हिन्दुस्तान  स्टील  के  अ्रधीन  एक  केन्द्रीय  डिज़ाईन  संस्था  है  ।  इसे

 और  gas  किया  जाना  चाहिए  |  दस्तूर  एन्ड  कम्पनी  तथा  उपलब्ध  इंजीनियरों  तौर  योग्य  व्यक्तियों

 को  सरकार को  तुरन्त  रखने  काम  में  ले  लेने  चाहिए  are  एक  पूर्ण  विकसित  केन्द्रीय  रूपांकन  )

 संस्था  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ताकि  कम  से  कम  पांचवां  इस्पात  संयंत्र  शत  प्रतिशत  भारतीय

 हो |

 टाटा  लोहा  तथा  इस्पात  कम्पनी  कौर  भारतीय  लोहा  तथा  इस्पात  कम्पनी  को--प्रत्येक  को

 10  करोड़  रुपये
 का  ऋण  दिया  गया  है  किन्तु  इसे  लौटाने  की  कोई  भी  शर्ते  नहीं  रखी  गई  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  इन  कम्पनियों  को  भ्रत्यघिक  लाभ  होता  है  जिसका  वे  भ्रनुचित  लाभ  उठाते  हैं  |

 मेरा  सुझाव  है  कि  इन  ऋणों  को  सामान्य  itt  शेयर्स )  में  परिवर्तित  कर  देना  चाहिए

 जिस  से  इन  का  राष्ट्रीयकरण  भी  आरम्भ  हो  जायेगा  ।

 तीसरी  योजना  में  कोयले  की  खपत  का  बढ़ा-चढ़ा  कर  अनुमान  पेश  करने  के  कारण  संकट

 की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गयी  है  ।  कोयला  उद्योग  संकट  का  सामना  कर  रहा  है  ।  कोयले के  भप्डार

 खानों  के  मुहानों  पर  पड़े  रहने  से  उन्हें  प्राग  पकड़ने  का  खतरा  है  ।  अधिक  पूंजी  लगाने तथा  उच्च

 स्तर  पर  प्रशासन  के  अत्यधिक  होने  के  कारण  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  अपने  उत्पादित  कोयले

 को  नहीं  बेच  पा  रहा  है
 ।  इस  संकट  को  दूर  करने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र परियोजनाओं में  इस  के  लिए

 बाजार
 को  व्यवस्था  करना  वांछनीय  है  |
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 [sto  उ०

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  ने  सुदंदी  क्षेत्र  में  कुछ  भूमि  मुख्यतः
 आदिवासियों  से  जीत

 की  थी  किन्तु  3-4  वर्ष  व्यतीत  होने  पर  भी  att  तक  उन  लोगों  को  कोई  भी  क्षतिपूर्ति  नहीं

 गई
 है  ।

 हਂ ८.1८  ।1:
 सिंघभूम  जिले  में  कोयले  की  खानों  के  अतिरिक्त  कुछ  मैंगनीज़  वयस्क  खानें  हैं  जो

 तथा  भारतीय  लोहा  तथा  इस्पात  कम्पनी  की  हैं  ae  खेती  योग्य  भूमि
 का  बहुत  अ्रधिक  भाग  कूड़ा

 करकट  alle
 के

 फले
 रहने  के  कारण  बेकार  तथा  बंजर  पड़ी हुई  है  ।  अतः  सरकार को  इस

 मामले

 छान-बीन  करनी  चाहिए  ।

 भारतीय  राष्ट्रीय  कामिक  संघ  कांग्रेस  के  प्रति  विशेष  उदारता  का  व्यवहार  दिखाने  का

 कोई  परिणाम  नहीं  निकला  ।  संघों  को  मान्यता  देने  के  मामले  में  कोई  प्रजातंत्रीय  प्रक्रिया

 जानी  चाहिए  ।

 भिलाई  में  10,000  श्रमिकों  की  छटनी  होने  की  भ्राशंका  इस  मामले  की

 को  जानो  चाहिए  ।  इस्पात  नियंत्रक  के  कार्यालय  के  कर्मचारियों  की  भी  छटनी

 वाली  है  ।

 मेरा  सरकार
 से  भ्रनुरोध है  कि  वह  टाटा  कर्मचारियों

 की
 दशा  पर  भी  ध्यान  दे

 ।
 ये  कुशल

 कर्मचारी  हैं  जिन्हें  सरकारी  संयंत्रों  में  भी  खपाया  जा  सकता  है  ।  खान  इंजिनियर  एक  विशेष  कार्य

 के  लिए  होते  हैं  मत  उन्हें  ae  जगह  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।  उन्हें  तो  रोजगार  मिलता

 नहीं  यदि  मिल  भी  जाता  है  तो  वह  उपयुक्त  रोज़गार  नहीं  मिलता  ।  हिन्दू  विश्वविद्यालय
 के  खानः

 कालेज  के  ग्र लावा  अन्य  seal  क ेखन  विभागों  को  तब  तक  के  लिए  बन्द  कर  देना  चाहिए  जब

 तक  कि  हमें  झ्र  अधिक  इंजीनियरों  की  झ्रावश्यकता  न  पड़े  |

 को  विद्याचरण  शुक्ल  )
 mera  मैं  खनिज  विभाग  के  सम्बन्ध  में

 बोलूंगा  जिसकी  केवल  पुर्व  वक्ताओं  ने  ही  नहीं  अपितु  मंत्रालय  ने  भी  उपेक्षा  की  है  ।  खनिज

 जो  हमारे  ब्नौद्योगिक  विकास  का  एक  महत्वपूर्ण  wat  है  इसलिए  उपेक्षा  की  गई  है  कि  राज  इस्पात

 को  वस्तु ग्र ों  की  मांग  अधिक  है  ।  खनिज-विकास  की  उपेक्षा  का  मुख्य  कारण  भ्र पर्याप्त

 मानचित्र  ate  खनिज कीं  उचित  प्रकार  खोज  न  किया  जाना है  ।  हम  मध्य  भारत  के
 कई  ऐसे  क्षेत्रों

 को  जानते  हैं  जहां  सभी  प्रकार  के  खनिज  मौजूद  हैं  ।  ऐसे  क्षेत्रों  के  भू-तत्वीय  मानचित्र  बनाये

 चाहिएं  ।  खनिज  संसाधन  पर्याप्त  हों  ।  इसके  पश्चात्  इन  की  उचित  रूप  से  खोज  की

 जानी  चाहिए  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  भारतीय  भू-तत्वीय
 विभाग  को  सुदृढ़  बनाना

 होगा  ।

 at  अलौह-धातुओं
 की  बहुत  सी  श्रावश्यकतायें  walt  द्वारा  पूरी  की

 जाती  हैं  कौर  यह  बड़े  दुःख  की  बात  है  क्योंकि  इनका  उत्पादन वास्तव  में  भारत  में

 हो  सकता  है
 ।

 कुछ  ऐसे
 भी

 खनिज  भण्डार  हैं  जिनके  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  है
 ॥

 तेल
 तथा  प्राकृतिक  गैस  aah  ने  कुछ  सराहनीय  काम  किया  है

 ।
 हमने  तेल

 के
 कई

 जोतों  की
 खोज

 की  है  ग्रोवर  मुझे  यकीन  है  कि  भविष्य  में  हम  तेल  के  मामले  में

 निर्भर  हो  जायेंगे  ।  मेरे  विचार  में  अलौह-धातु  संसाधनों  के  विकास  में  उस  पर

 पूर्वक  विचार  न  करना  ही  इस  सम्बन्ध  में  सब  से  बड़ी  कठिनाई  रही है
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 जिस  प्रकार  खनिज  सम्बन्धी  नियमों  तथा  कानूनों  को  लागू  किया  जा  रहा

 वह  खेदजनक  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  तथाकथित  ग्रामीण  का  भारी

 दुरुपयोग  gal  है  ।  चाहे  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  झ्रावश्यकता  हो  या  न  सभी

 राज्यों  में  हजारों  वर्ग  मील
 क्षेत्र  को  सुरक्षित  रखा  गया  है  कौर  इसके  परिणामस्वरूप  ये  खनिज  भण्डार

 बेकार  पड़े  कौर  इस  दिशा  में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  ।

 परन्तु  उन  क्षेत्रों  में  जो  छोटे-छोटे  प्लाट  हैं  तौर  जिन्हें  रक्षित  रखा  गया  है  तथा

 जिसका  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  उपयोग  नहीं  किया  जा  उन्हें  शीघ्र  ही  दे  दिया  जाना

 चाहिए  |

 फिर  खनिज  रियायत  नियम  इस  प्रकार  बनाये  गये  हैं  कि  इन  से  वास्तव  में  खनिज  विकास

 की
 प्रगति  पीछे  पड़  गई  है

 ।  एक  उपबन्ध  के  भ्रवुसार  खान
 की

 खोज  के  लिये  लाइसेंस  या  पट्टे  पर

 खान  लेने  के  लिये  ग्रोइन-पत्न  पर  यदि  नौ  महीने  के  भीतर  निर्णय
 नहीं  लिया

 जाता  तो  वह

 पत्न  ही  अस्वीकार  हो  जाता  है  ।  किसी  ऐसे  जिसे  वे  पसन्द  नहीं  के  झ्रावेदन-पत्रः

 को  अस्वीकार  करने  के  नौकरशाही  इस  नियम  को  बहुत  सुविधाजनक  समझती  है  ।

 मेरा  व्यक्तिगत  मत  यह  है
 कि

 यह  उपबन्ध  किसी  शभ्रच्छे  प्रयोजन  के  लिये  रखा  गया  था  परन्तु
 इस

 का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है  कौर  सरकार  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कर  रही  है
 ।

 वास्तव
 में  इन

 नियमों  में  पूरा  पुरा  संशोधन  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  |

 भारतीय  खान  विभाग  के  बारे  में  इतना  कहा  जाना  काफी  है  कि  यह  इस  मंत्रालय  का

 झ्ंग”' है है  ।  इस  के  बारे  में  बहुत  प्रयत्न  किये  जाने  की  श्राश्यकता है  ।  आशा  है
 कि  वर्तमान मंत्री

 महोदय  इस  विभाग  की  जांच  करेंगे  तथा  इस  में  सुधार  करेंगे  ।  यह  विभाग  बहुत  ही  Waar  रूप  से

 कार्य  करता  रहा  है  ौर  इसने  वह  कार्य  भली  प्रकार  नहीं  किया  जिसके  लिये  इसे  स्थापित  किया

 गया  था  |
 qe  केवल  मेरा  ही  मत  नहीं  है  परन्तु  ०सी  ०डी  ०एस  ०  तथा  ०डी  इसी

 ०ਂ

 का  भी  यही मत  हैं  ।  जब  मैं  प्राक्कलन समिति  में  तो  मैं  ने  इसकी  जांच  की  थी  और इसे फालतू इसे  फालतू

 पाया  था  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  निगमों की  सहायता  करने  के  बजाय  इसने  asa  ही  मामलों  को  शीघ्र

 निपटाने  तथा  शीघ्र  खोज  करने  के  कार्य  में  बाधा  डाली  है  |

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  मंत्री  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  खनिज  सलाहकार  बोर्ड  को

 एक  संविधान  बो  में  परिवर्तित  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  ats  से  कम  महत्व  वाले  बोर्डों  को  संविधिक

 रूप  दे
 दिया

 गया  हैं  हालांकि  यह  बोर्ड  खान  उद्योग  सम्बन्धी  महत्वपूर्ण  कार्य  करता  परन्तु

 भी
 इसे

 at  संविधिक रूप  नहीं  दिया गया  है  ।  माशा  है  माननीय  मंत्री  इस  ग्रो  ध्यान  देंगे
 ।

 aa  तक  छोटे  पैमाने  के  खनन  उद्योग  तथा  बड़े  पैमाने  के  खनन  उद्योग  में  कोई  भेद  नहीं  रखा

 गया है
 ।  इसका  परिणाम यह  gar  है  कि  ऐसे  नियम  तथा  प्रक्रियायें  बनाई  गई  हैं  जिन  से  छोटे-छोटे

 खान-मालिकों  का
 स्वविवेक  समाप्त  हो  गया है  ।  बहुत  से  छोटे  खान-मालिकों  ने  अपनी  खानें  बन्द

 कर  दी  हैं  ग्रोवर  कुछ  बेईमान  खान-मालिक  रह  गये  हैं  जो  अधिकारियों  को  घस  तथा  धोखा  देकर

 अरपना  कार्य  चला  रहे  हैं  ।  खान  उद्योग  को  भी  ऐसा  उद्योग  माना  गया  है  जिसका  सम्बन्ध  निर्यात

 से  हो  ।
 जबकि  साधारण  उद्योगों  में  बड़े

 शर
 छोटे  का  भेद  रखा  गया  है  इस  उद्योग  में  ऐसा  कोई

 भेद  नहीं  रखा  गया  है  ।  इससे  छोटे  खान-मालिकों  के
 लिये  बहुत  कठिनाइयां  पैदा  होती

 हैं  ।
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 विद्याचरण

 ईस  मन्त्रालय  के  प्रतिवेदन  में  लौह  धातु त्रों  की  स्थिति  चिन्ताजनक  बताई  गई  है  ।  सभी

 पूर्ण  खनिज-पदार्थों के  उत्पादन  में  कमी  हुई  है  |  लौह-वयस्क का  उत्पादन  1962-63 में  19,730

 हजार  टन  था परन्तु  अब यह  17,037 हजार  टन  रह  गया  है
 |  मैंगनीज का  उत्पादन  1,635  हजार

 टन
 से  1,181  हजार  टन  रह  गया  है

 ।
 सीसे  तथा  जस्ता  की  स्थिति  बहुत  चिन्ताजनक  है

 ।  इससे

 यही  ज्ञात  होता  है
 कि

 जो  प्रगति  हुई  थी  वह  अरब  व्यर्थ  जा  रही  है  ।  केवल  पिछले  वर्ष  ही  कुछ  प्रगति  हुई

 है  जिसका  श्रेय  वर्तमान  मन्त्री  को  प्राप्त  है  ।

 faa-fra  राज्यों  में  इनयात  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिये  राजनैतिक  दबाव  डाला  जा  रहा

 हैं  ।  राउरकेला  में  इस्पात  कारखाना  स्थापित  करने  के  परिणाम  हमने  देख  लिये  हैं  ।  यदि  सावधानी  न

 बरती  गई  तो  नये  इस्पात  कारखानों  की  भी  यही  दशा  हो  सकती  है  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  से  श्रतुरोध  करता

 हूं  कि  ag  नया  इनयात  कारखाना  स्थापित  करने  के
 लिये  किसी  भी  दबाव  की  परवाह  न  करें  ।  मुझे

 ज्ञात है  कि  भ्रान्ति  प्रदेश  से
 उन  पर  दबाव  डला  जा  रहा  है  परन्तु  मुझे  पता  लगा  है  कि  उन्होंने  इसकी

 परवाह  नहीं  की  है  ।  उन्हें  यह  कारखाना  ऐसे  स्थान  पर  स्थापित  करना  चाहिये  जहां  इसका  स्थापित

 किया  जाना  श्रमिक  दृष्टि  से  व्यवहार्य  हो  |

 श्री  मुरारका  ने  कहा  है  कि  भारत  में  अच्छी  किस्म  का  चूने  का  पत्थर  नहीं  मिलता
 |  यह  गलत

 हैं  ।  पूर्वी  मध्य  उड़ोसा  तथा  दक्षिणी  बिहार  में  करोड़ों टन  ऊंची  किस्म  का  चूने  का  पत्थर  पाया

 गया  है

 alto  सुब्रह्मण्यम  )  1964-65  में  प्रारम्भिक  कठिनाइयों  से  निकल  कर

 करो  क्षेत्र  के  तीन  इस्पात  कारखानों  ने  भलों  प्रकार  काम  करना  प्रारम्भ  किया  है  धरोहर  हमने  अ्रश्रतर

 विकास  की  नींव  डाली  1964  के  अन्त  तक  इस  सम्बन्ध  में  काफी  सफलता  प्राप्त  हुई  है  ।  क्योंकि

 लोटा  तथा  इस्पात  हमारे  श्रमिक  विकास  तथा  प्रौद्योगिक  प्रगति  का  अध।र  इसलिये  भविष्य  में

 इस्पात  कारखाने  स्थापित  करते  समय  हमें  काफी  सावधान  रहना  चाहिये  |

 केन्द्रीय
 ईं  जीनियरी  तथा  नमूना  विभाग  में  कम  वासियों

 की  संख्या  बढ़ाई  गई  है  ।  इस  समय  इस

 विभाग  में  कर्म  चारियों  की  संध्या  434 है  जिनमें  146  इंजीनियर हैं  ।  यह  हर्ष  का  विषय  है  कि

 केला  तया  दुर्गापुर  कारखानों  का  उत्पादन  दस  लाख  मीट्रिक  टन  से  बढ़ा  कर
 18

 लाख  तथा  16

 लाख  करने  के  सम्बन्ध  में  परियोजना  इम्पा  fart  ने  बनाई  कौर  इन  कारखानों  में  प्रगति  सम्बन्धी

 चौथी  योजना  में  इन  कारखानों  का  अ्रप्रेतर  विस्तार विश्लेषण  भी  यही  विभाग  कर  रहा

 करने  का  काय  भा  विभाग  कर  रहा  ह  तक नाको  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  देने
 के  लिये

 1964-65  में  एक  संस्थान  स्थापित  किया  गया है  |

 हमारे  देश  में  श्रमिकों  का  प्रति  व्यक्ति  उत्पादन  बहुत
 कम

 है
 ।  इस  कमी  कं

 '

 पूरा  करने  के  लिये

 1964  में  एक  प्र  कार को  पुनरीक्षित  बोनस  योजना  लागू  करके  प्रोत्साहन  दिया  जा
 रहा  है  ।  परन्तु

 ग्य वश  श्रीद्योगिक  सम्बन्ध  ठोक  नहीं  रहे  हैं  ।

 है उपाध्यक्ष  महोदय  पठान  हुए

 |  Mr.  DePpuTy  SPEAKER  in  the  Chair  J

 कई  स्थानों  पर  काम  बन्द  कर  दिया  गया  कौर  दूसरे  प्रकार  की  कठिनाइयां  पदा  हुई  जिनके

 उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  |

 जहां  तक  बोकारो  इस्पात  परियोजना  का  सम्बन्ध  है
 इस  एकत्रित  लौह  तथा  इस्पात  कारखाने

 196 sty  2 के  निर्माण  में  सहयोग  के  लिये  रूप  तथा  भारत  25  जीव  5  को  एक  समझौता हुमा  है
 ।  यह
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 t  1965  अनदानों की माँगें की  माँगें

 wforfarz  fay  तास कारखाना  रूपो  विशेषज्ञों  शर  रूपी  वंचितों  द्वारा  ATIATaTA  नाच  जान  वाल  भारत  विशेषज्ञों  की

 सहायता  से  भारत-निर्मित  होगा  |  यह  एक  अच्छी  बात  है  |

 मधुर  लोहा  तथा  इस्पात  कारखाने  में  उत्पादन  42,000  टन  से  बढ़ा  कर  एक  लाख  टन  करने

 का  काय  लगभग  पूर्ण  हो  गया  है
 |

 मिश्र  धातु  इस्पात  के  सम्बन्ध  में  भी  पश्चिमी  जमनी  के  एक  साथ  से  समझौता

 किया  गया  है  और  इससे  उपकरण  सम्बन्धी  विदेशी  मुद्रा  भाग  प्राप्त  होगा  |  मैसूर  लोहा  तथा  इस्पात

 कारखाने में  1.  2  लाख  टन  कच्चे  लोहे  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  भी  एक  योजना  है  ।

 अब  मैं  भविष्य में  लोहे  तथा
 इस्पात

 के  उत्पादन  कार्यक्रम
 के  बारे

 में  कहुंगा  ।  1965-66  तक

 कच्चे  इस्पात  की  मांग  काफी  बढ़  जायेगी  ग्रोवर  जहां  तक  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  का  सम्बन्ध  है

 सह  मांग  कौर  अधिक  बढ़  जायेगा  भ्रमर  हमारी  उत्पादन-क्षमता  बहुत  कम  है  |  इसलिये  बोकारो

 जना  के  प्रतिष्ठित  चौथी  पंचवर्षीय  यो  जना  के  दौरान  एक  a  इस्पात  कारखाना  स्थापित  किया

 ज्ञाना  आवश्यक  है  ।  परिवहन  तथा  सामरिक  दृष्टि  से  यह  है  कि  इसे  दक्षिण  भारत में  स्थापित

 किया  इसे  होस्ट-बे लारी  क्षेत्रों  स्थापित  किया  जाना  वहां  लौह  अयस्क  के  निक्षेप  संसार

 आर में  सबसे  बड़िया हैं  ।  यह  मेरी  राय  नहीं  है  यह  उन  विशेषज्ञों की  राय  है  जो  विदेशों से  ma  हैं  ।

 सके  अ्रतिरिक्त  यहां  फ्लोट  अयस्क  उपलब्ध  है  ग्रोवर  यह  फ्लोट  अयस्क  इस्पात  कारखानों  के  लिये

 सस्ती  पड़ेगी  |

 जहां  तक  कच्चे  माल  का  सम्बन्ध  है  यहां  e-sreh  भारी  मात्रा  में  उपलब्ध  परिवहन

 सम्बन्धी  सुविधाघरों  की  दृष्टि  से  भी  बेलारी  एक  केन्द्रीय  स्थान  है  ।  बेलारी  से  तयार  माल  आन्ध्र

 केरल  में  भेजा
 जा

 सकता  है  ।  तैयार माल  से  महाराष्ट्र  तथा  मद्रास  की  झ्रावश्यकता पुरी

 की  जा  सकती  है  ।  फिर  गुप्टिल  से  हॉत्पेट  तक  बड़ी  लाइन  बिछाई  जा  रही  है  ।  हम  वहां  सस्ते  मूल्य

 mt  भूमि  भी  खरीद  सकते  हैं
 ।

 Shri  Hukam  Chand
 Kachhavaiya  (Dewas):  On  a  poin  of

 @rder,  Sir.  There  is  no  quorum  in  the  House.

 झव्यक्ष  महोदय :
 घंटी  बजाई  जा  रही है

 ।  अब  गणपूर्ति ठीक  है
 ।  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण

 जारी  रखें  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  Mr.  Speaker,
 **  ok  ook

 श्री  टे०  सुब्रह्मण्यम :  चूना
 भो

 महत्वपूर्ण  कच्चा  माल  है
 ।  यह  वहां  भारी  मात्रा  पाया  जाता  है

 ।

 शानी  भो  निकोल  नहों  है  ।  तुंगभद्रा  जल-भण्डार  से  वहां  पानी  पहुंचाया  जा  सकता  है  ।  जहां  तक  बिजली

 का  सम्बन्ध  है  शराबो  परियोजना  से  दस  लाख  किलोवाट  बिजली  का  उत्पादन  हो  सकता  है  हालांकि

 इस  इस्पात  कारखाने  के  लिये  एक  लाख  किलोवाट  बिजली  की  झ्रावश्यकता  है  ।  इसलिये  जब  इस

 कारखाने  का  विस्तार  होगा  तो  शरबती  परियोजना  से  इसकी  बिजली  सम्बन्धी  सारी  आवश्यकता

 पूरी  हो  जायेगी  ।

 इन  सब  बातों  के  अधार  पर  मैं  यह  निवेदन  करूंगा  कि  एक  बड़े  ard  के  इस्पात  कारखाने  के

 लिये  वेलारो-हॉप्पेट  एक  उत्तम  स्वान  है  ।  a  हाल  में  विदेशी  विशेषज्ञों  ने भिन्न-भिन्न  स्थानों  का  दौरा

 है  ।  वे  अपना  प्रतिवेदन  देंगे  |  मुझे  विश्वास है  कि  इस्पात  कारखाना  स्थापित  करने  के  बारे

 में  निर्णय  के  अल  स्यान  के  गुणों  तथा  तकनीकी  परामर्श  पर  किया  जायेगा  |
 लिए ee  te  —-— —

 ere  के  आदेशानुसार  निकाला  गया

 *Expunged  as  ordered  by  the  Chair
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 na

 Shri  Yudhvir  Singh  (Mahendragarh):  There  is  no  doubt  that

 the  national  progress  depends  upon  the  production  of  iron  and  steel.
 The  success  of  all  Government  Plans  depends  on  this  Ministry  and.

 therefore,  its  work  should  be  carried  on  satisfactorily.

 A  discriminatory  treatment  is  being  meted  out  to  the  small  scale

 steel  units  for  the  last  7  or  8  years  as  against  the  big  ones.  In  re

 ply  to  a  recent  question,  the  Minister  stated  that  when  these  re-

 rolling  mills  were  set  up  in  Madras  or  elsewhere,  there  was  an  agree~
 ment  with  them  that  they  would  rely  on  the  local  raw  material  only
 but  from  the  Government  records  it  will  be  clear  that  such  a  con—

 dition  was  not  imposed.  It  is  also  clear  from  the  Gazette  notificatiom

 issued  in  1960  about  those  small-scale  re-rolling  mills.  The  Minis-

 ter,  should,  therefore,  clarify  the  position  vis-a-vis  the  reply  givem

 by  him.  May  I  know  whether  he  has  got  a  copy  of  some  other  order

 issued  in  this  connection.  The  order  I  have  referred  to  is  2  Gov-

 hav ernment  order  and  I  have  got  a  copy  thereof  with  me  and  I

 based  my  agreement  on  that.

 would  like  to  make  myself  more  clear.  1  had  tabled  my  ques-.
 tion  mainly  regarding  unregistered  mills  and  I  am  trying  to  en

 These  unregistered  mills  fall  under  small phasise  this  very  point.
 scale  industries.  It  is  necessary  that  these  mills  are  protected.  हजूर

 was  announced  regarding  the  registered  mills  that  the  Governmerst

 would  supply  them  the  raw  material  on  one  condition  that  the

 finished  product  would  be  sold  in  the  market  according  to  the  direc-
 tion  of  the  steel  controller.  But  the  dispute  regarding  unregisteredt
 mills  arose  in  1964  when  through  a  Government  order  the  registered
 mills  were  allowed  to  sell  some  of  their  steel  products  in  the  opem
 market  although  they  continued  to  get  the  raw  material  from  the
 Government.  But  the  unregistered  mills  were  not  supplied  the  raw
 material.  As  a

 result  of  this  the  prices  of  raw  material  looked  up
 and  the  unregistered  mills  could  not  get  the  same.  Previously  the
 raw  material  was  being  supplied  f.o.r.  destination  and  now  that  is

 being  supplied  f.o.r.  despatching  station  and  conseauently  the  prices.
 have  increased.  Now  it  has  become  difficult  for  these  unregistered
 mills  to  ecmpete  with  the  registered  bills  which  are  getting  the
 raw  material  from  the  Government.  The  small  mills  have  been  hit

 hard.  When  the  representatives  of  these  mills  approach  the  Gov-

 ernment,  the  Government  consult  the  secretaries  who  are  adament
 for  nothing.  The  evil  is.  aggravated  when  the  Ministers  do  net

 depend  upon  their  own  wisdom  but  instead  consult  the  secretaries.
 When  it  is  the  accepted  policy  of  the  Government  to  protect  the
 small-scale  industries,  may  I  know  why a  wrong  answer  was  giver
 to  the  question  asked  on  26th  March,  1965?  Is  the  Government:  in

 position  of  obviating  this  type  of  mistake?

 The  Government  came  out  with  the  plea  that  they  dealt  only
 with  the  association  of  the  re-rolling  mills.  But  only  the  registered
 big  mills  are  the  members  of  this  association  and  the  small  mills
 are  not  extended  the  membership  of  this  association.  Hence  they
 continue  to  suffer.  They  should  either  be  supplied  the  material

 by  some  other  method  or  the  associations  should  be  asked  to  enrok
 them  as  members.  These  small  mills  have  been  set  up  throughout
 the  country.  The  Government  are  spending  crores  of  rupees  and

 supplying  raw-material  to  the  registered  mills  through  the  associ-
 ation.  It  is  not  proper  for  the  Government  to  say  that  they  are
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 mable  to  press  upon  the  association  to  enrol  other  small  mills  as

 memters

 The  problem  is  that  after  the  order  was  issued  in  1960,  hundreds

 Madras  on  the  assurance  of  the  Central  as  well  as  the  Madras  Gov-

 of  people  from  Punjab  left  their  home  bag  and  baggage  and  reached

 ernment.  But  today  the  mills  are  locked  up  as  no  raw-material  is

 being  supplied  to  them  there.  I  would  like  the  Government  to  look

 into  this  matter  and  ensure  that  justice  is  meted  out  to  these  un-

 registered  small  mill-owners.

 In  this  context  I  have  to  submit  that  recently  a  committee  has

 been  set  up  which  is  to  submit  its  report  by  August  A  represen
 tative  of  the  registered  mills  association  has  also  been  taken  although

 there  is  a  complaint  against  this  very  association  that  they  have

 established  a  monopoly  and  do  not  follow  the  Government’s  declared

 policy  A  representative  of  small  unit  should  also  be  taken.  At

 least  a  directive  should  be  sent  to  the  committee  that  it  should  bea

 the  grievances  of  the  small  mills  also

 the  small  scale  industries  are  to  be  given  incentive  according
 to  the  declared  policy  of  the  Government,  then  I  think  they  should

 be  protected  against  the  fish  justice  of  the  big
 industrialists.

 थी  ल०  नाठ  भंजदेव  उपाध्यक्ष  हम  अपनी  अगल  योजना में  एक  कर  इ

 सत्तर  लाख  मीट्रिक  टन  इस्पात के  उत्पादन  की  महत्वा  कांति  योजना  त्रास  कर  ने  जा  रहे  यह  हर्ष

 का  विषय  है  ।
 मैं  इस  बारे  में  यह  ay  कहना  चाहता  हुं  कि  इस्पात  के  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिये

 स्थान  चुनने  अधार  उत्पादन  की  लागत  तथा  श्रमिक  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।

 इस  सम्बन्ध में  मैं  यह  क  हना  चाहता  हूं  कि  हमारे  राज्यपाल  ने  योजना  आयोग  मन्त्री

 महोदय को  एक  ज्ञापन-पत्न  भ  जा  था  जिसमें यह  कहा  गया  था  कि  किन  कारणों  से  उड़ीसा  में  एक  प्यार

 इस्पात  कारखाना  स्थापित  किया  जाये  ताकि  पूर्वी  पाकिस्तान  से  जाने  वाले  शरणा  जियों  को  वहां  बसाया

 जा  सके  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  का  ध्यान  tac ~ ata  में  अलौह  धातुश्नों  क ेविकास  के  सम्बन्ध  में  प्रकाशित

 एक  लेख
 की

 श्राक  षित  करना  चाहता  हूं  जिसमें यह  कहा  गया  है  कि  इस्पात  की  अपेक्षा  लौह

 aga  के  सम्बन्ध  में  श्री  रेड्डी  का  कायें  अ्रघिक  दुष्कर  होगा  तथा  यदि  श्री  शास्त्री  द्वारा  भारतीय

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल  संघ  की  align  बठक  में  दिये  गये इस  वक्तव्य को  भी  मान  लिया  जाये  कि

 चालू  वर्ष  में
 उत्पादन  2  5  प्रतिशत

 बढ़  तब
 भी  बहुत  कमी  रहेगी

 |
 इसलिये  मैं  eal  जी  से

 रोध  करता हूं
 कि  वे  ग्र लौह  धातु  उद्योग के  विकास  पर  विशेष  ध्यान दें  जो  हमारी  विकासशील

 व्यवस्था के  लिये  बहुत  महत्वपूर्ण होगा  |

 wa  मैं  लौह  amen  के  निर्यात  का  उल्लेख  करूंगा
 ।

 इससे  भविष्य  में  बहुत  सी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त

 होगी जी  देश  की
 oa  व्यवस्था के  लिये  बहुत  लाभदायक  होगी  |  एम०  एम०  टी

 ०
 सी

 ०  के  प्रधान ने  यह
 ठीक  ही  कहा  है  कि  जापान  कीं  मंडी  के  निकट  ares  लय  की  मण्डी  होने  के  कारण  ह  में  बड़ी  प्रतियोगिता

 का
 सामना  करना  पड़ेगा

 ।
 इस  क्षेत्र  में  हमारा  एकाधिकार  नहीं  द्वारा  जब  तक  अयस्क  के  लाने  लेजाने
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 Demands  for  Grants  Vaisakha  11,  1887
 (Saka) |  ae

 को  लभ  नाज

 a  जहाजोंके  लिये  satan  बंदरगाहों  की
 व्य  अवस्था  नहीं  मुझे  प्रसन्नता  होती  है  कि  विद्ञाखापत्तनम्

 बन्दरगाह  को  35,000 से  45,000  टन
 के  जहाजों  के  योग्य  बना  दिया  गया  है  इसी  प्रकार  परमदीप

 बन्दरगाह  को  60,000 टन  के  जहाजों  के  ठह  रने  योग्य  बनाया  जा  रहा  है  ।  इस  सम्बन्ध में  मैं

 राष्ट्रीय  विकास  के  लिये  संयुक्त  राज्य  अ्रभिकरण  के  खनन  तथा  परिवहन  डिवीजन  के  प्रधान  श्री

 ग्राह  राक्षस  द्वारा  कट्टी  गई  कुछ  बातों  की  कौर  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  (Dewas):  Sir,  these  is  no

 quorum  in  the  House.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  घंटी  बजाई  जा  रही  कोरम  हो  गया  है  ।

 थी  ल०  ना०
 भंजदेव

 :
 उन्होंने  मिनरल्स  एण्ड  नामक  पुस्तक  में  लिखा  है  कि  ज्ञापन

 से  ग्रास्ट्रेलिया भारत  से  1000  मील  निकट  है  जहां  करोड़ों  टन  लौह  वयस्क का  पता  लगा  है  ।  इसके

 अतिरिक्त तीन  अन्य  नई  बातें  हो  रही  हैं  जिससे  पुराने  ढंग  के  लौह  वयस्क  के  बाजार  पर  प्रभाव

 पहली  बात
 यह  है  कि  नये  प्रकार  के  लौह  वयस्क  के  घरों  ग्राही  से  मन  भट्टी  की  क्षमता  दुगनी

 हो  जाती है  ।  इसलिये पुराने  ढंग  के  लौह  प्रयास  की  ate  इसको  पसन्द  किया  जायेगा  ।  दूसरी बात  यह

 है  कि  लोह  प्रयास  के  लाने-लें  जाने  वाले  बड़े  जहाजों  के  प्रयोग  से  समुद्री  भाड़े  में  बहुत  बचत  होगी  |

 तीसरी  नई  बात  यह  हो  रही  है
 कि

 xa  लौह  अयस्क
 की

 खानों  से  बन्दरगाहों  तक  माल  ले  जाने  के  लिये

 प्लग  रेलवे  लाइनें  बनाई  जा  रही  हैं  ।  इसलिये  यदि  हमें  विदेशों  से  प्रतियोगिता करनी  है  तो  इन  बातों

 को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 प्रतियोगिता  तथा  हमारे  अधिक  लागत-मू लय  के  कारण  मैगनीज  श्रायस्क  का  निर्यात  कम  हो  गया

 है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  एम०  एम०  ठी  ०  सी
 ०

 अपना  उत्तरदायित्व  पूरी  तरह  निभा  सकती  है  ।  भिन्न

 fas  ana  भटिठयों  में  भिन्न  भिन्न  प्रकार  के  मैं  गनी  ज  ग्राहक  की  प्रा वश्य कता  होती  है  ।  इसलिये  यदि

 हमें  चुनी  हुई  मण्डियों  में  मैंगनीज
 बे

 चना
 है  तो

 कठोर  नियम  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  हमें  विशेष

 नाइयों  व  परिस्थितियों  के  प्रसार  नियमों  में  हेर-फेर  करना  होगा  |

 सरकारी  उपक्रम  सम्बन्धी  समिति  ने  कोयला  उत्पादन  के  बारे  में  व्यवस्था  सम्बन्धी  दोषों

 तथा  में  मालडिब्बों  के  न  मिलने  का  उल्लेख किया  है  ।  माननीय  रेलवे  मंत्री  ने  कहा  कि

 बाद  में  इतने  अधिक  मालडिब्बे  हो  गये  कि  उन  सब  का  उपयोग  नहीं  हो  सका  ।  विकासशील

 भ्र थे व्यवस्था  के  लिये  योजना  बनाते  समय  यदि  हम  विभिन्न  क्षेत्रों  में  यथार्थवादी  न  होकर

 ब्रा दी  रहेंगे  तो  हमें  इसके  लिये  भारी  कीमत  चुकानी  पड़ेगी  ।  इसलिये  मैं  माननीय  रेलवे  मंत्री  जी

 से  aq  करूंगा  कि  gat  योजना  में  वे  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि  किसी  भी
 समय  मालडिब्ब

 बेकार न  पड़े  रहें  |

 थी  सुबोन  हंसना  यह  चिन्ता  की  बात  हैं  कि  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम

 का  लाभ  1962-63  में  1.25  करोड़  रुपये से  घट  कर  196  3-64  में  19  लाख  रुपये रहे

 गया  ।  उत्पादन  1963-64  में  90  लाख  टन  से  घट  कर  1964-65  में  82.  5  लाख टन  ही

 रह  गया है  ।  यह  नाश  व्यक्त  की  गई  है  कि  1965-66  में  उत्पादन  लगभग  118  लाख  टन  हो

 जायेगा  ।  यह  कहा  गया  है  कि  उत्पादन  में  कमी  देश  में  कोयले  की  मांग  कम  हो  जाने के  कारण

 हुई  है
 ।

 4764



 1  1960  अनुदानों को  माग
 ———

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya:  Mr.  Deputy-Speaker,  there  is

 no  quorum  in  the  House.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कोरम  की  घंटी  बजाई  रही  है  ।  श्री  सुबोध  or  समय  के

 लये  प्रपा  स्थान  पर  बेठ  जाये  |

 श्री  सुबोध  हसद  प्राक्कलन  समिति  ने  उत्पादन  में  गिरावट  का  कारण  राष्टीय  कोयला

 विकास  निगम  के  कार्यालयों  का  एक  स्थान  पर  केन्द्रित  होना  बताया  जिसके  कारण  पर्यवेक्षक

 कर्मचारियों  द्वारा  उत्पादन-क्षेत्र  में  उचित  पर्यवेक्षण  नहीं  होता  ।  इसलिये  उन्होंने  सिफारिश  की

 fe  समूचे  कार्यालय  को  विकेन्द्रित  किया  aa  जिससे  हलचल  मच  गई  कौर  कुछ  निदेशकों ने

 पदत्याग की  धमकी  दी  थी  तथा  मजदूरों  को  हड़ताल  करने  के  लिये  भड़काया  गिर  मैं  तराशा  करता

 हूं  कि  मंत्री  महोदय  ऐसे  निदेशकों  ऐसे  व्यवहार  को  नहीं  करेंगे
 |

 इस्पात  कारखाने  के  कोयला  धोने
 के  कारखानों  के  भ्रतिरिवत  ऐ ऐस  चार  अन्य

 कारखाने हैं  ।  इन  चारों  कारखानों में  उत्पादन  क्षमता  से  बहुत  कम  है  ।  दुग्दा  कारखाने  में

 24  लाख  टन  की  क्षमता  के  विपरीत  9.  5  लाख  टन  उत्पादन  हमरा  है  ।  1963  में बोजीडीह

 कोयला  धोने  के  कारखाने  की  क्षमता  12  लाख  टन  से  बढ़ा  कर  20  लाख  टन  कर  दी  गई  धी

 लेकिन  1964 में  केवल  12.  40  लाख  टन  उत्पादन हम्ना  ।  इसी  प्रकार  दुर्गापुर  में  भी  उत्पादन

 केवल 8.
 8

 लाख  टन  हुआ
 |

 Shri  Hukam  Chand
 Kachhavaiya  (Dewas):  Mr.  Deputy-Speaker,

 Sir,  there  is  no  quorum  in  the  House.

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  सुबोध  सदा  कुछ  समय  के  लिये  wot  स्थान  पर  बेंठ  जायें  ।

 घंटी  बजाई  जा  रही है  ।

 कोरम  हो  गया  है  ।  श्री  सुबोध  हंसना  अपना  भाषण  जारी  करें  ।

 श्री  सुबोध  हंसना  :  मुझे  तो  एसा  मालूम
 देता  है  कि  कोयला  धोने  के  इन  कारखानों  के

 डिज़ाइन में  कोई  खराबी  है  ।  मैं  are  करता  हूं  कि  सरकार  इस  प्रो  ध्यान  देगी
 ।

 भारतीय  खान  ब्यूरो  पश्चिमी  बंगाल  में  बांकुरा  तथा  मिदनापुर  में  खनिजों  की  खोज  कर

 रहा  है  तथा  लोहा  तथा  टंगस्टन  का  पता  लगाने  में  सफल  भी  हुसना  है
 ।

 मंत्री  जी  से  मेरा  भ्रनुरोध

 हैं कि  यदि  ये  भ्रमणी  किस्म  की  हो  तो  इनके  उपयोग  के  लिये  वहां  पर  ही  परियोजनायें  स्थापित

 की  जायें
 ।  हिन्दुस्तान  इस्पात  कारखाने  में  उत्पादन  की  लागत  शायद  विश्व  में  सबसे  अधिक

 है  ।  यह  एक  mite  बात  है  कि  इसके  विपरीत  हमारे  विदेशी  सहयोगियों  के  अपने  देश  में  लागत

 बहुत कम  है  ।  उनका  यह  कहना  तर्कसंगत  नहीं  है  कि  यहां  कच्चे  माल  की  खपत  अधिक

 है  क्योंकि  कारखाने  का  डिज़ाइन  उनका  ही  तैयार  किया  gat  है  ।  मुख्य  कारण  यह  है  कि  मकान

 स्वास्थ्य  सम्बन्धी  सुविधाओं  पर  ग्रत्यघिक  व्यय  हो  रहा  है  ।  मुझे  नहीं  मालूम  यदि  विदेशों

 में  कमंचारियों  को  ये  सुविधायें  दी  जाती  हैं  ।  जापान  बाहर  से  कच्चा  माल  मंगाकर  भी  बहुत  कम

 लागत  पर  इस्पात  तयार  कर  रहा  है  |  मंत्री  महोदय  इस  प्रोर  ध्यान  दें  ।

 ag  मैं  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बात  का  उल्लेख  करूंगा
 |

 इस  समय  कच्चे  लोहे  का  उत्पादन

 12
 लाख  टन  है

 ।
 मंत्री  महोदय  को  मालूम  है  कि  कच्चे  लोहे  की  कमी  के  कारण  छोटे  पैमाने

 के  उद्योगों  को  बहुत  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  कलकत्ता  के  बारे  में  मैं  जानता  हूं

 कि  वहां  ate  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  कच्चे  लोहे  की  कसी  के  कारण  aa  क्षमता  के  sare

 उत्पादन  नहीं  कर  पाते हैं  ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  किस  आधार  पर
 कप

 का  कोटा
 निर्धारित
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 a
 Demands  for  Grants

 ee  नाय  May
 I,  1965

 ो  सुबोध

 किया  जाता  हैं  ।  वितरण  में  अवश्य  गड़बड़  है  ।  कुछ  राज्यों  को  अधिक  कच्चा  दिया

 जाता  है  जबकि  ऐसे  राज्यों  को  बहुत  कम  कच्चा  लोहा  दिया  जाता  जहां  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 की  संख्या  ग्रसित है  ।  मैं  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  प्रत्येक  राज्य  में  सभी  छोटे  पैमाने  के

 उद्योगों  की  प्रा वश्य कता  को  ध्यान  में  रख  कर  ही  कोटा  निर्धारित  किया  जाये  |

 Shri  Sivamurthi  Swamy  (Koppal)  Mr.  Deputy  Speaker  Sir

 India  is  rich  in  minerals.  A  master  plan  for  the
 geological  survey

 of  areas  rich  in  valuable  and  useful  minerals  such  as  gold,  iron,  mag-
 anese  etc.  ‘should  be  prepared  and  the  mineral  wealth  of  the  coun-

 try  assessed  Kappath  Mountain  Range,  Dharwar  District  in

 Mysore  State  was  rich  in  gold  reserve  even  during  the  British  period.
 In  absence  of  scientific  and  technical  survey  of  the  area  the  gold
 reserves  are  not  being  exploited

 The  iron  ore  found  in  the  Bellary  District  contains  the  richest

 iron  content  not  only  India  but  also  in  the  world.  Therefore  I  feel

 that  the  proposed  fifth  Steel  Plant  should  be  located  in  Bellary
 District  Dastur  &  Co.  and  many  other  foreign  committee  after

 housing  the  area  have  recommended  Hospet  as  the  best  site  for  the

 proposed  fifth  Steel  Plant  from  the  economic  and  cost  of  production

 point  of  view  I  have  no  objection  to  establishment  of  steel  plants
 at  other  places  provided  they  can  be  run  there  successfully  ‘Blitz

 has  criticised  the  role  of  the  Iron  &  Steel  Minister  in  this  matter

 There  has Then,  injustice  is  being  done  to  the  mine  owners

 been  a  lot  of  discussion  about  Dalmia  &  Co.  and  many  doubts  have

 been  expressed.  They  are  being  given  a  preferential  treatment

 Same  is  the  case  with  Dastur  &  Co.  There  should  be  uniformity  in

 rates  for  all  miners  big  or  small

 A  railway  track  is
 being

 laid  to  connect  Hospet  solely  for  the

 purpose  of
 transporting

 iron  ore.  Instead  why  not  you  start  at

 least  a  pig  iron  plant  if  it  is  not  feasible  to  start  a  steel  plant.  We

 are  still  using  out-dated  and  out-moded  methods  in  exploitation  of

 iron  ore.  Unless  we  introduce  scientific  methods  of  exploration  the

 In  the  end  I  will target  of  16-17  million  tons  cannot  be  achieved.

 again  exphasise  the  need  of  locating  the  fifth  Steel  Plant  at  Hospet

 श्री
 ू ७

 चक्रवर्ती  (  सर्वप्रथम मैं  मंत्रालय  को  सरकारी  क्षेत्र में  चौथा

 इस्पात  कारखाना  बोकारों  में  स्थापित  करने  के  बारे  में  साहसपूर्ण  तथा  दृढ़  कदम  उठाने  के

 लिये  बधाई  देता  हूं
 ।  water  परियोजना  में  सहयोग  करना  कर  देने  के

 कारण  निस्सन्देह  कुछ  विलम्ब  gat  है  तथा  इससे  कोयले  की  मांग  पर  भी
 प्रभाव  पड़ा है  ।

 तीसरी  योजना  में  कोयला  उत्पादन  का  लक्ष्य  बहुत  ऊंचा  रखा  गया  था
 ।  वास्तविक

 कमी  का

 पूर्वानुमान  करके  उपभोक्ता  अपनी  प्रा वश्य कता  से  अधिक  ग्रांकड़े  देते  हैं
 ।

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी

 क्षेत्रों  द्वारा  wat  wins  देने  के  बाद  पता  लगा  कि  खपत  का  लक्ष्य  पूरा  नहीं  gat
 |  उद्योगों ने

 कह  दिया  कि  उन्हें  कोयले  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  यदि  बोकारो  व  अरन्य  कारखाने  कुछ  वर्षों  तक

 स्थापित  नहीं  होते
 तो

 कोयला
 बहुत  बड़ी  माता  में  जमा  हो  जायेगा

 ।

 झरिया  में  धातु  कामिक  कोयले  का  बड़ा  भण्डार  है  उसके  उपयोग  के  लिये  मंत्रालय

 को  एक  बनानी  चाहिय े।  भत लि गम  समिति  ने  सिफारिश की  थी  कि
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 81  1887  अनुदानों की  मांग
 ना  नि

 चला  प्रासंगिक  व्यय  के  बढ़  जाने  पर  =
 अनुसार  कोयले  के  मृत्य  में  भी  वृद्धि  की  जायेगी  ।

 उद्योगपति  हमेशा  इस  बात  को  आगे  रखते  हैं
 ।

 मेरे  इलाके  में  1,25,  000  मज़दूर  खानों  में  काम

 करते  उनकी  अवस्था  अच्छी  मूल्य  का  प्रश्न  तो  उठाया  जाता  है  लेकिन  मज़दूरों

 की  दशा  सुधारने  के  झ्राश्वासनों  को  पुरा  करने  की  बात  पीछे  रह  जाती  है  ।  उत्पादन  बढ़ाने  के

 लिये  नवीनतम  मशीनें  व  सामान  मंगाना  होगा  ।  चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  में  हमें  उत्पादन  में

 400  प्रतिशत  विधि  करनी  होगी  |  इस  सब  पर  काफी  लागत  प्रायेगी  ।  सरकार की  मलय  तथा

 अन्य  विषयों  सम्बन्धी  नीति  पर  बहुत  कुछ  निर्भर  करता  है  ।  प्रश्न  यह  है  कया  गैर-सरकारी क्षेत्र

 को  उत्पादन  ढ़ांचे  में  स्पष्ट  तथा  निश्चित  स्थान  प्राप्त है  ।  कल  ही  की  बात  है  कि  एक

 भ्रामक  समाचार  फला  दिया गया  था  कि  योजना  ara के  उपप्रधान श्री  मेहता ने

 कोयला  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  सुझाव  दिया  है  ।  इससे  उद्योगपतियों में  तुरन्त

 गया  |  मैंने  उन्हें  आश्वासन  दिया  कि  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।

 श्री  मुरारका  कह  रहे  थे  कि  भारतीय  मज़दूर  की  उत्पादन  क्षमता  प्राय  देशों  की  भ्र पे क्षा

 कम  हैं  ।  लेकिन  इसके  कारण  क्या  हैं  ?  इसका  कारण  मज़दूर  में  शिविर  अथवा  कुशलता  की

 कमी  नहीं  है  बल्कि  इसमें  तो  वास्तव  में  वृद्धि  हुई  है  ।  भ्राधनिकीकरण करके  नई  तरीकों

 '  व्यवस्था  से  मज़दूरों  की  उत्पादन  क्षमता  ही  नहीं  बढ़ेगी  बल्कि  उनका  जीन  स्तर भ

 होगा बलवन्त राय  मेहता  समिति ने  छोटी  कोयला  खानों  के  विलय  के  बारे  में  कुछ  विशेष

 सिफारिश  की  थीं  लेकिन  उन्हें  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  ।  हमें  इन  सब  बातों  की  कौर  ध्यान

 देना  चाहिये  |

 कल  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  उर्वरकों  के  बारे  में  कह  रहे  थे  ।  धनबाद  के  निकट  स्थित

 केन्द्रीय  इंधन  प्रनसन्धा  संस्था  कम  तापमान  का्बेनाइजेशन पर  सम्बन्ध  अनुसंधान  कर  रही

 थी  ।  1000  वधवा  1500  टन  का  एक  प्रायोगिक  संयंत्र  किसी  भी  स्थान  पर  लगाया  जा

 सकता  है  जिससे  750-1000  टन
 gar  न  देने  वाला  इंधन  प्राप्त  हो  सकता  है

 ।  गांवों में  ही

 नहीं  बल्कि  शहरों  में  भी  बहुत  सा  कोयला  इंधन  के  रूप  में  प्रयोग  किया  जाता  है
 ।

 घरेलू

 कताग्रों के लिये
 के  लिये

 घटिया  किस्म
 के  कोयले  के  भाड़े  में  कुछ  प्राचीन  सहायता  देनी  चाहिये  ताकि

 हज़ार  शादी  पदार्थों  का  उर्वरकों  के  रूप  में  प्रयोग  किया  जा  सके  |

 एक  अन्य  बात  की  प्रो  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं
 |  इस  समय  डीजल

 द्वारा  रेलें
 चलाने  की  क्या  जल्दी है  ।  बहुत ay  विदेशी  मुद्रा  देकर  हम  डीज़ल  तेल  का

 क्यों  करें  जबकि  हम  घटिया  किस्म  के  कोयले  से  रेलगाड़ियां  west  तरह  से  चला  सकते  इस

 तरह  हम  विदेशी  मुद्रा  की  भी  कुछ  बचत  कर  सकते  हैं  ।

 अन्त  में  मैं  विभिन्न  क्षेत्रों  में  काम  कर  रही  कोयला  खानों  के.पुनर्वर्गीकरण  के  लिये
 माज

 भारत
 में

 लगभग  850
 खानें  हैं  ।  जो  विश्व  के  किसी  भी  भाग  में  इतनी  बड़ी  संख्या  और  उस  पर

 इतना
 कम

 उत्पादन  कहीं
 भी

 नहीं  मिलेगा
 ।

 राज  बेचारे  मज़दूर  को  कोयला  खान  मजूरी  बोर्ड

 के  पंचाट के  agar  निर्धारित  वेतन का  65  प्रतिशत  वेतन  ही  मिलता
 ।

 गरीब  मज़दूर  को
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 Demands  for  Grants  Vaisakha  11,  1887  (Saks)

 श्री
 प्र०  to  चक्रवर्ती  ]

 परेशान  किया  जाता है  ।  हमें यह  बात  ध्यान  में  रखनी  है  कि  मज़दूरों  को  उनका  उचित  भाग

 देना है  ।  यदि  ऐसा  नहीं  करते
 तो  हम  नहीं  कह  सकते  कि  हमारे  लक्ष्य  पूरे  होंगे  या  नहीं  ।

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल

 उपाध्यक्ष  महोदय  :* के

 श्री  राते
 be ete

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  कनक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कार्यवाही  के  वृत्तान्त  में  से  इन  अंशों  को  निकाल  देने  का  आदेश

 दे  दिया है  ।
 मैं  सदस्यों  से  एक  बार

 अनुरोध  करूंगा  कि  ऐसे  प्रश्नों  को  उठाने  से  पहले

 ग्रच्छी  तरह
 सोच  लेना  चाहिये  ।  देश  संकट  की  स्थिति  में  है  तथा  सारे  विश्व  की  ate  हमारी

 site  लगी  हुई  हैं  ।

 Shri  Kishen  Pattnayak  (Sambalpur):  The  order  for  deleticnt.
 should  be  given  immediately.  The  order  has  been  given  one  hour
 after  the  proceedings.  It  is  possible  that  the  matter  might  have  beem

 published  in  the  meanwhile.  I  agree  that  rumours  should  not  be

 spread  in  an  irresponsible  manner  but  it  is  not  proper  to  remove  it

 from  the  record  one  hour  after  the  debate.

 1  would  urge  the  Minister  to  hold  a  judicial  enquiry  regarding
 Rourkela.  Although  a  lot  of  expenditure  is  being  incurred  on  the

 Rourkela  Plant,  the  production  is  the  lowest.  High  salaries  are

 being  paid  to  the  staff.  Steel  is  not  only  the  point  of  industrializa—

 tion,  it  is  also  the  biggest  Public  Sector  Industry.  We  will  have  to

 consider  it  in  proper  perspective  and  find  out  the  hasic  defects.

 The  Prime  Minister  said  on  the  28th  April,  will  prefer  प्पा

 live  in  poverty  for  as  long  as  necessary,  but  we  will  not  allow  our

 freedom  to  be  This  is  a  contradiction  ‘in  terms.  Poverty}
 and  security  cannot  go  together.  Untill  we  are  firm  to  remove  the

 poverty,  we  cannot  safeguard  our  borders.  Steel  is  of  great  impor-
 tance  to  remove  poverty  and  strengthen  the  defence  of  the  country.

 The  principle  of  socialism  is  not  followed  so  far  as  public  sector

 is  concerned.  There  is  great  disparity  in  the  emoluments  of  different

 categories  of  staff  in  the  steel  plants.  If  socialism  had  anything  to  do

 with  public  sector  undertakings,  there  would  nof  have  such

 disparity  in  the  emoluments.

 Foreign  Officials  in  different  undertakings,  in  which  there  is

 foreign  collaboration,  particularly  in  steel  plants,  are  being  paick

 high  salaries.  I  would  also  like  to  know  how  long  would  these

 fereigners  continue  to  work  in  those  factories.

 There  is  no  sign  of  democracy  in  any  of  the  steel  towns.  The

 population  enjoys  no  civic  rights.  In  none  of  the  steel  towns  there  is

 a  corporation
 or

 municipality.
 ———— TT  पय  अया यवरयायाधाय

 +ेकेग्ध्यक्ष पीठ  के  आदेशानुसार  निकाला गया  |

 **Expunged  as  ordered  by  the  chair.
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 _
 अनुदानों  की  मांगें

 ee

 In  the  end  I  would  like  to  say  something  about  mines.  A  Birla
 firm  had  utilised  literite  in  the  Satna  district  of  Madhya  Pradesh  for

 production  of  cement  without  any  licence.  Later  on  when  our  party
 raised  this  question  in  Rajya  Sabha,  they  were  given  a  permit  in-
 stead  of  punishing  them.  I  would  like  the  Minister  to  explain  the

 position  in  this  matter.

 श्रीमती  लक्ष्मी  कान्ता  इस्पात  में  प्रगति  हमारी  राष्ट्रीय  प्रगति  को

 द्योतक  इससे  देश  के  औद्योगिक  विकास  की  गति  बढ़ती  यह  कहा  जाता  है  कि

 चीन  ने  भारत  के  प्रौद्योगिक  विकास  की  ईर्षा  के  कारण  हम  पर  आक्रमण  किया  ary

 इस्पात  से  हमें  बहुत  बड़ी  मात्ना  में  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होती  है  ।  प्रतिरक्षा  तथा

 विकास
 के

 सम्बन्ध  में  इसका  महान  दायित्व  इस  बात  का  श्रेय  att  सुब्रह्मण्यम  को

 मिलता  है  कि  उन्होंने  तीनों  संयंत्रों  की  निर्धारित  क्षमता  को  पूरा  किया  ।  यह  कहना  गलत है

 कि  इस्पात  कारखानों  में  निर्धारित  क्षमता  के  अ्रतूसार  काम  नहीं  हो  रहा  है  ।  लगभग  सभी

 कारवानों  विशेषरूप  से  भिलाई  कारखाने  निर्धारित  क्षमता  से  उत्पादन

 हुआ

 चौथी  योजना  के  अन्त  तक  हमारा  इस्पात  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  एक  करोड़  पाठ

 लाख  टन  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  हमने  विद्यमान  इस्पात  संयंत्रों  की  उनकी

 आधिक  क्षमता  तक  विस्तार  करने  के  कच्चे  माल  के  उत्पादन  के  उसे  इस्पात  में

 परिवर्तित  करने के  लिए  सुविधायें  जुटान ेसे  पहले  क्षमता  स्थापना  के  ब्राइट

 भट्टी  में  सुधार  ai  | ह क कनवटर निक  कराये-दक्षता  के  लिए  नये  तकनीक  अपनाने  के  लिए  नये

 इस्पात  संयंत्रों  के  लिए  नये  स्थानों  की  खोज  करने  के  लिए  गौर  कच्चे  लोहे  के  उत्पादन  के

 लिए  उनकों  के  बड़े  बड़े  समूहों  को  इस  प्रकार  बनाने  के  लिए  कि  TR  कौर  इस्पात  की
 ~

 निर्माण  क्षमता  को  प्रादेशिक  रूप
 से

 फलाया  जा  एक  क्रमबद्ध  योजना  बनाई
 है

 ।

 रूस  बोकारों  का  निर्माण  करके  हमारी  इस्पात  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  के  लिए

 सहायता  कर रहा  यह  शायद  मंत्रीजी
 के  दुर्भाग्य की

 बात
 है  कि

 area
 के

 लोग  उनसे

 संतुष्ट  नहीं  हैं  परन्तु  अब  वह  उस  रूप  से  कायें  नहीं  कर  सकते  जैसा  कि
 श्रीनगर

 प्रदेश  के

 ख  मंत्री  होने  के  समय  वह  करते  थे
 ।

 wa  उनके  लिए  सभी  राज्य  समान हैं  पौ  बढ्

 किसी  से  पक्षपात  नहीं  कर  सकते  ?  इसलिए  उन्होंने  यह  मामला  ्रांग्ल-झमरीकी  व्यापार

 संगठन  पर  छोड़  दिया
 ।

 इसके  बावजूद  भी  मैं  अपने  राज्य  की  मांग  समर्थन  करती  हूं
 ।

 रूस  ने  हमें  भिलाई के  इस्पात  कारखाने  में  हमारे  तुर्को  कर्मचारियों  के  भाग

 लेने की  अनुमति  दी  थी ।  मुझे  विश्वास  है  कि  बोकारों  में
 भी  वे  इस्पात  संयंत्र

 के  निर्माण  में

 हमारे  तकनीकी  कर्मचारियों
 को

 भाग  लेने
 की

 सुविधायें  देंगे
 ।

 मंत्री  महोदय  पैरिस  में  सहायता  की  सम्भावनाश्रों  का  पता  लगाने के  लिए का  ge

 बे  हमें  mara  भुगतान  की  सुविधायें  ग्राही  की  सहायता  देना  चाहते  हैं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि

 इन  सभी  बातों  से  चौथी  योजना  के  दौरान  हमारा  उत्पादन  दस  लाख  टन  बढ़  जायेगा
 ।

 यह
 भी

 पढ़ा  है  कि  भारत  की  बढ़  रही  fae  मुद्रा  की  कमी  के  कारण  जर्मनी  सहायता

 नीति  पर  पुर्निवचार कर  रहा  जापानी  सहकारिता  की  भी  गुंजाइस  मेरे  विचार  में

 दुर्गापुर  का  मिश्रित  इस्पात  कारखाना
 जापानी  सहयोग  से  बन  रहा  zeel-fafew  ae

 वरुण
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 —ae  न
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 श्र  लक्ष्यों

 नि  रीक्षिक  कर्म | ह  चारों  तथा रेशन की  कोलम्बो  योजना  के  अ्रधीन  दुर्गापुर के  400

 धजा  को  प्रशिक्षण  सुविधायें  देने  का  विचार  रखती

 प्राप्त में  इस्पात  कारखाने  के  सम्बन्ध  में  ज्ञापन  दिया  गया  है  कि  विशाखापटनम में

 एक  इस्पात  कारखाना  स्थापित  किया  जाये  ।  राष्ट्रीय  प्राय  की  तुलना  में  wea  में  प्रति

 व्यक्ति  प्राय  बहुत  कम  जबकि  चौथी  योजना  के  अन्त  में  राष्ट्रीय  राय में  37  प्रतिशत

 की  algal  तराशा  आध्र  प्रदेश  में  केवल  29  प्रतिशत  की  वृद्धि  हो  होगी  वहां  प्रादेशिक

 असन्तुलन भी  है  ।  हमारे  पास  अच्छी  प्रकार  का  कच्चा  लोहा  भी  है  ।  उस  क्षेत्र  में  एक

 रेलवे  लाईन  भी  बन  रही

 इस  मंत्रालय
 के

 समक्ष  बहुत  सी  समस्यायें  मुझे  प्राशि  है  कि  माननीय  मंत्नी  इन

 चुनौतियों  का  सामना  करेंगे

 अ्रांश्र के  सन्टर  तथा  कृष्णा  जिलों  में  चने  का  पत्थर  जहां  कुछ  सीमेन्ट  कारखाने

 भी  चल  हम  सीमेन्ट  का  उत्पादन  करना  चाहते  हैं  शर  प्रौद्योगिक  गतिविधियां  भी

 बढ़ेंगी  जिसके  कारण  कोयले  की  मांग  बढ़ेगी  wea  धातुक्रमों  के  सम्बन्ध  में  इस  मंत्रालय

 के  समक्ष  मुख्य  समस्या  विदेशी  war  तथा  कच्चे  माल  की  कमी  मूझे  आशा है  कि

 माननीय  मंत्री  इन  समस्या ग्र ों  का  ast  संकल्प से  कौर  साहस  से  सामना  करेंगे

 थ्रो  रामेश्वर  भाटिया  हिन्दुस्तान  स्टील  में  उच्च  लागत  मुख्य  तथा  इन  तीनों

 परियोजनाओं  पर  पूंजी  व्यय
 के

 सम्बन्ध  में  कुछ  माननीय  सदस्य  बोले  इन  कारखानों

 का  उद्देश्य  इस्पात  सम्बन्धी  शभ्रावश्यकता  में  आत्म-निर्भर  होना  तथा  विदेशी  मुद्रा  की

 बचत  करना
 फिर

 भी  हमें इस
 का  प्रयत्न  करना  चाहिये  fe

 उत्पादन  मुख्य

 कम

 लोहे  की  नालीदार  चादरें  ग्रामों  में  किसी  मलय  पर  भी  नहीं  उपलब्ध  हो  रही  है

 कोयले  का  उत्पादन  लक्ष्य  दस  करोड  चालीस  लाखे  टन  से  कम  करक  करोड़  बीस  लाख

 टन  कर  दिया  गया  स्थिति  में  सुधार  किया  जाना
 उच्च  कोटि

 के
 कोयले  का

 उत्पादन  2  प्रतिशतहै  |  जबकि  उसकों  मांग  20  प्रतिशत  है  ।  कोयले  की  जुलाई  के  अधिक

 कारखाने  स्थापित  करने  ak  उच्च  कोटि  के  कोयले  की  बजाय  निम्न  कोटि  के  कोयले  का

 अधिक  प्रयोग  करने  के  लिए  उपाय किये  जाने  चाहियें  ।

 1952-53  में  भारत  कोयले  का  निर्यात  पाकिस्तान  तथा

 पूर्वी  श्रमिक  शादी  को  कर
 रहा  था  ।  कोयले  का  निर्यात  आरम्भ  किया  जाना  चाहिये

 कौर  यदि  आवश्यक हो  तो  प्रोत्साहन  दिये  जाने  चाहियें  ।  रेलवे  ौर  पत्तनों  को  वस्तु-भाड़ा

 कम  करन ेके  लिए कहा  चाहिये

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  पर  100  करोड़  रुपये  की  पूंजी  लगाई  जा  चुकी
 है  परन्तु

 उत्पादन  शायद  .90  टन  हुआ  अलाभप्रद  कोयला  खानों  मे ंहो  रही  हानि  को

 समाप्त  करने के  लिए  we  बन्द  किया जाना  कुछ  नई  प्रकार
 की  मशीनरी  में

 ईंधन  के  प्रयोजन  के  लिए
 कोयले  की  बजाय  तेल  की  भट्टियां  लगाई  जाती  ऐसा

 से  कोयले
 .  my

 कहो
 जायेगी

 ।
 हमें  कोयले  कौ

 खपत
 -:  चाहिये  ।
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 11  1887  अनुदानों की  मांगें
 a क  आ

 कोयले
 के

 उत्पादन  पर  व्यय  सम्बन्धी  एक  कठिनाई  कोयला  खान  निरीक्षक  वे

 कोयला  खानों  को  सहायता  देने  की  बजाये  कठिनाईयां  पैदा  कर  कोयला  उद्योग

 की  कठिनाईयों  का  vat  लगाने के  लिए  जांच की  जानी  कोयला  खानों  को  कोयला

 उत्पादन  में  विधि  ey  बनाने  के  लिए  उचित  सुविधायें  जानी  चाहियें  ।

 इस्पात  शर  खान  मंत्री  के  सभा  सचिव  तिम्मय्या  )  :  भारतीय  भतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  का

 मुख्य  काम  खनिज  का  सर्वेक्षण  करना  र  मानचित्र  बनाना  दूसरी  योजना  के  अन्त

 तक  भारतीय  भतत्वोय  विभाग  ने  10,40,000  af  किलोमीटर  के  मानचित्र  तयार

 ये  फरवरी  1965  तक  कौर  54,862  ay  किलोमीटर  का  काम  समाप्त  कर

 लिया  गया  चोरो  योजना वधि  के  aoa  4,  56, 0(  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  परा  करने

 का
 सुझाव

 इस  प्रकार  भारतीय  खान  विभाग  ने  खनिज  भण्डारों  की  विस्तृत  खोज  करने  का

 काम  करके  एक  महत्वपूर्ण  कार्य  कर  दिखाया  इस  की  स्थापना  1948  में  की  गई

 थी  द्र  1955 में  उसके  क्षेत्र  का  विस्तार  किया  गया  ari  ag  कहना  ठीक  नहीं है

 हैकि  इस  का  काम  अपर्याप्त है  |  1968  तक  विभाग  68  बार  जांच  कर  लेगा  gre

 यह  संध्या  wal  योजना  क  समाप्त  होने  तक  100  हो  जायेगी ।  प्रति  वर्ष  सर्वेक्षण

 करने  की  परियोजनाओं  बनाते  समय  सदस्यों  के  सुझावों  पर  ध्यान  रखा

 श्री  सोनावने  qr 7 ~  हुए

 |  SHRI  SONAVANE  77  -the  Chair  |

 चौथी योजना  के  अन्त  तक  तांबे  की  मांग  2,  50,000  मीट्रिक  टन  हो  जायेगी  ।  सरकार

 खतरी  परियोजना  जनाने  में  लगी  हई  है  और  इसके  भ्र ति रिक्त  राख  में  तांबा  निकालने  की

 संभावनायें  खोज  रही  हज़ारों  प्रांगण  प्रदेश  में  अग्तिकोंडला में  खोज  att  सर्वेक्षण  का  काम

 व्रत  से  हो  रहा है  ara  परियोजना  बनाने  का  काम भी
 शीघ्रता  से  पूरा  किया  जायेगा  |

 mate  से  अवश्यक  उपकरण  wr  जाने  जिनके  लिए  क्रपादेश  दे  दिया  गया  है

 विभागों  शकट  fafard  का  काम  तोत्र  गति  से  होने  लगेगा  ।  स्मेलटर  के  लिए  हमें  फ्रांसीसी

 सहायता  का  ग्रामवासी  प्राप्त हू हो  चुका इत  बात का  az  निश्चय हो  चुका है  कि  यह

 समस्त  HTITET  खेती  में  fea  होगा  ।  केवल  sa  बात  का  निर्णय  होना  है  कि  इस  aft

 योजना  में  निर्मा  किये  जाने  वाला  stew  किस  किस्मता  हो  ।  नये  निर्णयों  की दृष्टि  से

 डबल्स  .  के० Fo  के  साथ  बिचार  विमश  के  प्रबन्धों  में  परिवर्तन  किया  जायेगा  ।  इस  परियोजना

 से  21,000  मीटरिक  टन  तांबे  का  उत्पादन  होने  की  सम्भावना  है  तथा  कोलिहान  निक्षेपों

 से  10,000  मीट्रिक  टन को  ate  वृद्धि  की  सम्भावना  का  अध्ययन  किया  जा  रहा

 31,000  टन  तांबा
 के

 उत्पादन
 के  लिए

 बिदार  के  qt 2
 जिलें

 में  राधा  निक्षेपों  को

 निकालते  के  far स ेAaa  के  बारे  ar  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  पुरा

 कर  नहों  a  लिए  fatal  az  उपलब्ध
 |  के  voce किये  जा  हैं
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 [ari

 सरकार  आयात  किये  गये  खं  नि जजों  पर
 मधा  ea

 स्थापित  रोके के

 सम्बन्ध  में  विचार  कर  रही  हैं  तथा  हम  विदेशों  में  तांबे  के  सधन  सिरनामों  की  खोए  करने

 के  लिए  भी प्रयत्न  कर  रहेहैं  ।

 कि  सभा  को  विदित  बैलाडिला  att  किर्बी  नी  ald  जामे  क

 लोह  श्रमिक  के  निर्यात  के  लिए  हैं  ।  किरिबरू  में  लोह-वयस्क  खन  का  awa  सही

 प्रारम्भ किया  जा  चका  है  उस  कारखाने में  चरा  लोहा  भ्रमित  प्रतिशतता  से  तवां रही  रहा है  ।

 किरिबास  खान  से  बीस  लाख  मीट्रिक  टन  लोह  वयस्क  का  निर्यात  फिया  ears

 बैलाडिला  लोह-प्रयास  खानों  का  विकास  भी  किया  जा  रहा  है  जिससे  44  लाख  टन  लोहे का

 निर्यात  किया जा  सके  ।  अभी  तक  बैलाडिला में  हम  एक  निक्षेप का  विकास  कर  पाये हैं  ate

 निक्षेप  संख्या  का  बिकास  भी  किया  जायेगा  ।  किरिबास  का  लादन  बी कारा  समन  का

 ग्रोवर  लगाया  लजायेगा  |

 बैलाडिला  से  लोह  वयस्क  का  निर्यात  करने के  लिए  हमें  विशाखापटनम  तक  रेलवे

 लाईन  बनानी  चाहिये  ।  यह  सच  है  कि  वहां  पर  लदान  की  क्षमता  पर्याप्त  नहीं  है  ।  बैलाडिला

 से  एक  करोड़  मीट्रिक  टन  लोह-म्रयस्क  लदान  जायेगा  |

 प्रस्तावित  प्लांटਂ  के  स्थापित  हो  जाने  के  पश्चात  उत्पादन  क्षमता

 लगभग  100  लाख  टन  तक  पहुंच  जायेंगी  अर  पतन  पर  चढ़ाने-उतारने  की  क्षमता  लगभग

 60  लाख  टन  तक  पहुंच  जायेगी  ।  सरकार  इसका  परिवहन  बे  ला डिल्ला से  रेल  द्वारा

 तथा
 काफ  नाड़ा

 TH  द्वारा  करने
 के

 एक  फकल्पिवा  परिवहन  योजना  पर  विचार

 कर  रह हू  |

 सीसा कौर  जस्ता  के  बारे  में  स्थिति  अभी  संतोषजनक  नहीं  है  ।  मंटल  कॉर्पोरेशन

 आफ  इण्डिया  एक  ही  ऐसा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  है  जो  सीसा  ale  जस्ता  उत्पादन

 कर  रहा है
 सरकार  इस  निगम  को  वित्तीय  सहायता  रही है  ।  वे  जस्ता  का

 उत्पादन  क्षमता  का  बिस्तार  18,000  मालिक  ae  तक  प्रतिवर्ष  करने  जा  रहे  हैं  ।  सीसा

 साफ  करने  का  कारखाना  बिहार  में  पहले  ही  है

 कोयले के  उत्पादन  के  लक्ष्य  में  कमी  करने  के  कई  कारण  इस्पात  कारण  नों

 तथा  तापीय  स्टेशनों  में  तेल  का  प्रयोग  करने  से  उनमें  कोयले  की  खपत घट  गई  है  ।

 इसके  परिवहन  स्थिति  में  काफी  सुधार  हो  जाने  के  कारण  उपभोक्ता

 पास  अधिक  स्टाक  रखने  की  झ्रावश्यकता  ही  नहीं  समझते  क्योंकि  wa  वे  समझते  हैं  कि

 उन्हें  कोयला  कभी
 भी

 मिल  सकता  है  ।
 परन्तु  इसका  यह  ws  नहीं  है  कि  हमें  कोयला

 को  पर्याप्त  मात्रा  का  उत्पादन  करने  की  क्षमता  को  कम  करना  है  क्योंकि  भविष्य  में

 कई  fan  सीमेंट  के  स्थापित  किये  जाने  वाले  हैं  ab  उनके  लिये  कोयले

 armed  पड़ेगी
 |

 अतः  लक्ष्य  के  भ्रनुसार  हमें  उत्पादन  क्षमता
 को

 बढ़ाना  है
 ।  1963

 कमेन्ट  में  के  बाहर  47.20  लाख  टन  कोयले  का  स्टाक
 था

 प्रौढ़  यह  50

 लाख
 टन

 है
 ।

 इसमें  चिन्ता
 की

 कई  बात  नहीं  है
 ।

 कोयले  की  मांग  में  वृद्धि  करने

 के  लिये  हमने  wae  के  वितरण  पए  निमंत्रण  छीला  कर  दिया  है
 ।

 परन  उपभोक्ता  निर्धारित

 ee  से  भी  असिक  कोयला ले  पकते  हैं  ।
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 श्री  वारियर
 (faq)  क्या  सरकार  ने  दक्षिण में  ढलाई  घरों को  कोयला  विशेषकर

 कक  भजने  व्य के  लिये  कोई  कदम  उठाये हैं
 ?

 श्री  तिम्मय्या  :  कोक  की  कमी  के  बारे  में  ढलाई  घरों  से  हमें  कोई  शिकायत  नहीं

 झाई  |  त  माननीय  सदस्यों  को  इस  बारे  में  चिन्ता  नहीं  होनी  चाहिये

 हां  तो  मैं  कह  रहा  था  कि  हमने  कोयले  के  वितरण  पर  निमंत्रण  को  ढीला  कर

 दिया  है  कौर  राज्य  सरकारों  को  यह  कहा  है  कि  वे  पत्थर  कोयला  डिपो  खोलने  के

 लिये  लाइसेंस  देने  में  उदारता  दिखायें  ।  इन  उपायों  से  मांग  में  हुई  कमी  दर  हो  जायेगी |

 a  चक्रवर्ती  ने  ग्रामों  में  गोबर  कौर  लकडी  के  स्थान  पर  पत्थर  के  कोयले  को  लोकप्रिय

 नि  की  बात  कहीं  |  यह  एक  सुविदित  तथ्य  है  कि  गोबर  सस्ता  है  वे  पत्थर के

 कोयले  का  उपभोग  नहीं  करना  क्योंकि  कोयला  गोबर  से  कहीं  महंगा  पड़ता है

 भी  हिम्मतसिहका  यदि  उन्हें  यह  रियायती  दामों  पर  दिया  जाये  तो

 उपयोग  करेंगे  |

 श्री  :  कृषि  खाद्य  मंत्रालय  ने  इसके  प्रयोग  को  लोकप्रिय  बनाने  के

 लिये  काफी  प्रयत्न  किये  हैं  ।  सर्वेक्षण  करने  सेਂ  यह  पता  लगा  है  कि  इसका  उपयोग  पश्चिमी

 बंगाल  तथा  बिहार

 क्षत

 में
 होता

 है

 |

 कोयला  नियंत्रक

 बंगलौर तथा  दक्षिण

 में  ग्न्य  स्थानों  जेसे  महत्वपूर्ण  नगरों  में  पत्थर  के  कोयले  के  प्रयोग  करने  की  सम्भावनाश्रों

 का  yum  कर  रहा  है  ।  इस  के  TH Ie  शीघ्र  बढ़ने  वाले  पेड  लगाने  की  योजना  भी

 बनाई गई  है  जिससे  इन  की  लकड़ी  का  प्रयोग  गोबर  स्थान  पर  इंधन  के  रूप  में

 किया  जी  सक  ।  गोबर गैस  संयंत्र  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ताकि  इस  गैस  को

 इंधन  तथा  खाद  के  रूप  में  प्रयोग  में  लाया  जा  सके  |  गय  कोयला  विकास  निगम

 की  ग्रा लोच ना  की  गई  है  कि  frea  at  की  तुलना  में  इह  वह  इसको  कम  लाभ  gal
 ~

 ।  इस  बारें  में  मैं  यह  देना  चाहता  ह  कि  विनियोजन
 के

 grave
 पर  निगम

 150

 स  160  लाख  मीट्रिक  टन  कोयले  उत्पादन  कर  सकता  है  Teg  कठिनाई  यह  है
 कि

 कोयले  के  लिये  मांग  ही  नहीं  है  ।  अतः  वे  इसका  उत्पादन  लक्ष्य  के  अनुसार  नहीं
 कर

 रहे  इसीलिये
 इस

 वर्ष
 कम

 लाभ  हुआ  है
 ।  इसका  एक  और  कारण भो  है

 श्र  वह  यह  है
 गिरिडीह  जैसी  पुरानी  और  सबसे  गहरी  रनों  जिनसे  सर्वोत्तम

 कोयला  निकलता  घाटा  होता  है  ।  गिरिडीह  खान  से  प्रत्येक  वर्ष  लगभग  50  लाख

 रुपय  का  घाटा  होता
 =>
 ्  ।  हम  इनको  बन्द  भी  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  इनका  कोयला

 सच
 में  yest  किस्म

 का  होता  है  ।  सिंगरेनी  कोयला  खान  से  55  लाख  रुपये  का  लाभ

 है  ।  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  खान  उद्योग  ने  विश्व  बेक  द्वारा  दिये  गये  17  करोड  रुपयों

 सें से  करोड़  रुपये  व्यय  किये  हैं  शौर  6  करोड़  रुपये  की  मशीनों  के  क्रय-ग्रिजेश  दिये

 हैं ।  हमन  उन्हें  गारन्टी  योजना  के  ada  समान  अनुदान  देने  के  अतिरिक्त  खनन के  लिये

 मशीनों  का  रायात  करने  में  छट  भी  दी  है

 जहां  तक  कन्प्प्य  लोटे  का  सम्बन्ध  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  हमारा  लक्ष्य  15

 are  मी ट्रिक
 टन  का  था  ।

 वर्तमान  कमी  का  मूख्य  कारण  यह  है  कि  गैर-सरकारी
 क्षेत्र

 में  जिन  कारखानों  को  स्थापित  करने  के  लिये  लाइसेंस  जारी  किये  गये  ag  wal  तक

 स्थापित  नहीं  किये  गये  ।  कच्चे  लट
 मना  की  भारी  कमी  की  दृष्टि  से  उन्हें  प्रोत्साहन  देने
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 के  उद्देश्य  से  हमने  एक  लाख  टन  से  तीन  लाख  टन  की  क्षमता  के  कारखाने  स्थापित  करने

 की  भ्र नू मति  दे  दी  a  उन्हें  मूल्य  झर  इस्पात  नियंत्रण  के  सन्तति  न  जाने  की

 छट  भी  दी  है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  हमने  रूप  तथा  जर्मन  लोकतस्त्तात्सक  गण  राज्य से  कच्चा  लोहा

 कच्चे  लोहे  के  उत्पादन मंगवाने  की  भी  व्यवस्था  की  है  ताकि  इसकी  कमी  दूर  हो  ।

 में  वृद्धि  करने  के  लिये  भी  उपाय  किये  जा  रहे  भिलाई  तथा  दुर्गापुर  कारखानों

 ल्
 है  कच्चा  लोहा हम  ai  विस्फोट  भट्टियां  लगा  रहे  हैं  ।  स्थानीय .  उपलब्ध  कच्चे  माल

 बनाये  जाने  के  लिये  कई  भट्टियां  स्थापित  करने  की  सम्भावना  के  बारे  में  भी  अध्ययन

 किया  जा  है  ।

 देश  में  201  री-रोलिंग  मिले  हैं  जिनकीं  वार्षिक  क्षमता  लगभग  13,24,  000  सी  ट्रिक

 टन  हैं
 ।

 इन  में  से  103  पर  तथा
 98

 रही  लोहे पर  आधारित हैं  ;  इस
 के

 म्रतिरिक्त  पर  झ्राधारित  कुछ  aa  इकाईयां  और  स्थापित  करना  अभी  बाकी

 है  ।  सकसेना  समिति  के  प्रतिवेदन  भ्रनुसार  री-रोलिंग  मिलें  स्थापित  करने  पर
 से

 1960

 प्रतिबन्ध  हटाने  पड़े  जिससे  कई  नई  fad  बन  गईं  ak  इससे  कच्चा  माल  देने

 कठिनाई  होने  के  कारण  1963.
 में  इस  छट  को  वापस  लेना  पड़ा  ।  सरकार

 ने
 विद्यमान

 री-रोलिंग  मिलों  की  क्षमता  निर्धारित  करने  के  लिये  एक  प्राविधिक  समिति  को  नियुक्त

 किया  है  ।  यह  समिति  व्यापारियों  को  यह  सुझाव  भी  देगी  कि  री-रोलरों  से
 क्रम  खर्चे

 से  कौन  सी  चीज़  का  उत्पादन  किया  जा  सकता  है  |

 थ्री
 र  जा राम  :  क्या  अन्  मेसर  तथा  केरल  में  कुछ  hy

 री-रोलिंग  मिलें  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्री  संजीव
 :  कहीं  भी  नहीं  ।

 st  राजाराम  :  पंजाब  में  गोविंदगढ़  गांव  में  «5  इस्पात  रोलिंग  मिलें  ट  |

 भी  तिम्मय्या  मैंने  माननीय  सदस्यों  को  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  हमने  इन

 मिलों  को  स्थापति  करने  से  प्रतिबन्ध  हटाये  थे  शैर  उस  समग्र  ऐसी  कई  मिलें  स्थापित

 हो  गई  हमें  कच्चा  माल  देने  कठिनाई  हुई  तो  हमें  यह  रियायत वापिस  लेनी

 पड़ी  हम  कब  अ्रौर  ऐसी  मिलों  की  स्थापना  की  अनुमति  नहीं  दे  सकते

 श्री  वारियर  :  इन  मिलों  को  स्थापित  करने  में  भेद-भाव  क्यों  बरता  जाता

 कबा  को  निकालती  करने  के  fare श्री  तिम्मय्या  :  इसीलिये  तो  हमने  उत्पादन  a

 एक  प्राविधिक  समिति  नियुक्त  की
 है  . . . *

 श्री  राजाराम  :  जब  कि  उत्तर  में  सब  कुछ  feat  जा  रहा  दक्षिण  में  कुछ  भी

 नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 सभापति  वरिष्ठ  मंत्री  इसका  उत्तर  देंगे  ।
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 areata  की  मांगें a

 sft  तिम्मय्या  इस  समय  प्रतिमास  लगभग  65,000  मीट्रिक  टन  उपलब्ध

 है  ।  री-रोलरों  की  मूल  श्रावश्यवतात्रों  का  25  प्रतिशत  दिया  जा  रहा है  ।

 स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिये  हमन ेकुछ  री-रोलिंग  मिलों  को  अपनी  विद्युत  aii

 में  इसका  उत्पादन  करने  की  प्राज्ञा  दी  है  ।  ऐसी  11  wh
 प्रयास

 रें  लगभग  63,960  मीट्रिक

 टब  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  ।  इस  बारे  में  15  कौर  आवेदन  पत्र  सरकार

 के  विचाराधीन  हैं  ।

 थी  राजाराम  :  सभापति  श्यामा  भारत  में  सब  से  पहले  तामिलनाडु  में  इस्पात  संयंत्र

 स्थापित  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  था  परन्तु  खेद  है  कि  अभी  तक  वहां  पर  कोई  कारखाना  स्थापित

 नहीं  किया  गया  ।  सरकारी  क्षेत्र में  कोई  भी  बड़ी  परियोजना  नहीं  हालांकि  वहां पर  बेरोजगारी

 दिनों-दिन  बढ़ती  जा  रही  1930  में  श्री  माश  ल  हीथ  ने  दक्षिणी  अर्काट  जिले  में  पोर्टो-नोवो  के  स्थान

 पर  लोको का  कारखाना  लगाने  के  पश्चात्  सलेम  जिले  में  पु लम् पट्टी  में  लोहे  का  कारखाना  चाल  करने

 के  प्रयत्न  किये  परन्तु  वह  वहां  पर  सफल  नहीं  हो  सके  क्योंकि इस  उद्योग  को  श्रमिक  कठिनाई

 तकनीकी  कम  चा रिवाज  की  लदान  भाड़े  में  विधि  शर  ईंधन  की  कमी  शादी  कई  कठिनाइयों  का

 सामना  करना  पड़ा
 |  सबसे

 बड़ी  कठिनाई तो  वहां  पर
 की  दुलंभलता थी  ।  परन्तु  wa

 नेवेली  में  लगभग  20,000  लाख  टन  लिग्नाइट के  भण्डारों  के  सिलने  से  तामिलनाडु  के  लोगों

 को  वहां  एक  इस्पात  परियोजना  चाल  करने  के  लिये  उत्साह प्राप्त  हुमा है  ।  .  सलेम  में  उपलब्ध

 अयस्क में  से  लगभग  36  प्रतिशत  लोहा  निकलता  है  जबकि  देश  में  भ्रमण  स्थानों  पर  60  से  65

 प्रतिशत  लोहा  निकलता  है  ।  इस  बारे  में  राज्य  उद्योग  मंत्री  श्री  कार  वे कटारा मन  दस्तूर  एण्ड

 कम्पनी  के  प्रतिवेदन  के  प्राक्कलन  में
 कहा  है  कि  धातु-विशेषज्ञों  का  कहना  है  कि  यद्यपि  सलेम  लोह

 mace  से  कम  लोहा  निकलेगा  परन्तु  उस  में  फास्फोरस  तथा  सल्फर  जैसी  हानिकारक  चीजों  की

 विद्यमानता बहुत  कम  है  ।  मंत्री  महोदय  झाग  लिखते  हैं  कि  उन्होंने  पश्चिमी  देशों  में  ऐसे  अ्रयस्क

 की
 प्रयोग  होते  देखा है  जिन  से  सलेम  लोह-वयस्क  की  तरह  कम  प्रतिशत  लोहा  निकलता है

 ।  इस

 बारे
 में  जमन  लोकतन्त्रात्मक  गणराज्य  पूर्वी  THAT,  सारी  ब्रिटेन  Gar  संयुक्त  राज्य

 अमरीका  में  किये  गये  परी  क्षणों  से  काफी  भ्रच्छे  परिणाम  निकले  हैं  ।  ऋषि  भारत  सरकार  ने  मेसर्ज  दस्तूर

 wos  कम्पनी  को  एक  परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार  करने  के  लिये  कहा  है  ।  परामशदाताग्रों  ने  श्री

 ag  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  सलेम  में  तकनीकी  तथा  झ्ा्िक  दृष्टि  से  95  करोड़  रुपये  की  लागत  से

 एक  इस्पात  परियोजना  चालू  की  जा  सकती है  ।  अन्य  स्थानों  पर  विद्यमान  इस्पात  कारखानों  कों

 तुलना में  सलेम  में
 प्रस्तावित

 कारखाना  स्थापित
 करने

 से  कई  लाभ  हैं
 ।  कच्चा

 माल  केवल
 161

 किलोमीटर  की  दूरी  से  लाना  पड़ेगा  जबकि  अरन्य  इस्पात  कारखानों  के  लिये  कच्चा  माल  592  से

 4216
 किलोमीटर

 की  दूरी से  लाना  पड़ता है  ।  सलेम में  पूंजीगत  निर्माण
 व्यय

 भी  सबसे
 कम

 आयेगा ग्रोवर  यह  कोई  20  90  पये  प्रति  टन  होगा  |  जबकि  राउरकेला  में  यह  247 5  दुर्गापुर

 में  यह  2270  रुपये  तथा  भिलाई  में  यह  2208  रुपये  प्राता  इसके  अतिरिक्त सलेम  का

 कोचीन  are  तिरुच्चिरापल्ली  जैसे  इस्पात  उपभोक्ता  केन्द्रों  से  बड़ी  रेलवे  द्वारा  सम्पक

 इस
 से  दक्षिण को  जो  45 से  55  रुपये  प्रति  टन  कच्चे  लोहे  का  भाड़ा  देना  पड़ता है

 उस  भी

 बचत
 हो  जायेगी  ।  केवल  यही  नहीं  सलेम  में  जो  इस्पात  बनाया  जायेगा  वह  बहुत  ही  west  किस्म

 को  होगा  जिसकी हमें  ग्राम  देश  में  grammars  सलेम  में  इस्पात  कारखाना  स्थापित  करने में

 हमें  केवल  38
 करोड़  रुपये  की

 विदेशी  मुद्दा  की  झावश्यकता पड़ेगी  जो  कि  कुल
 लागत

 की
 केवल

 40  प्रतिशत है
 ।  मद्रास राज्य  ने  इस  बारे  में  तैयारी  भी  काफी  कर  ली  उन्होंने  लगभग  24,000
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 जी

 एकड़  भूमि  का  अधिग्रहण  भी  कर  लिया है
 |  भूतपूर्व  मंत्नी  आश्वासन  देते  रहे  हैं  कि  वहां  पर  एक

 खाना  स्थापित  किया  जायेगा  ।  इतना कुछ  होने  के  पश्चात् वर्तमान  इस्पात  मंत्री  इस  मामले

 पर  पुर्नविचार करना  चाहते  हैं  ।  लोग  ऐसा  सोच  wes  कि  वर्त  मान  मंत्री  प्रादेशिक देश  भक्ति  के

 कारण  स्लेम  में  कारखाना
 लगाने  के  पक्ष  में  नहीं  हैं

 ।
 मैं  तो  कहूंगा  कि  यह  भारत  सरकार  तथा

 इस्पात  मंत्री का  नैतिक  उत्तरदायित्व  है  कि  वह  भूतपूर्व  मंत्री  हारा  दिये  गये  आश्वासनों  को

 पुरा  करें
 ।

 श्रीमती  मेमना  सुल्तान
 :  इस्पात  परियोजनाओं हमारे  उद्योग  के  सतून  चूंकि

 हमारी  ब्राजील  मिश्रित  अर्थ  व्यवस्था  की  धारणा  में  है  यह  परियोजनाओं  दोनों  सरकारी  तथा

 गैर-सरकारी क्षेत्रों  में  हैं  प्रौढ़  हम  चाहते  हैं  कि  इन  में  पूर्ण  सामंजस्य तथा  शान्तिपूर्ण  सहअस्तित्व हो  कौर

 यही  हमारे  देश  तथा  स्वस्थ  भ्रामक  विकास  के  हित  में  है  |

 मैं  माननीय  सदस्या  श्रीमती  लक्ष्मी  कान्तम्मा के  इस  कथन  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  जब  हम  इन

 परियोजनाओं  को  देखते  हैं  तो  एक  प्रकार  का  उल्लास क़ारी  अनुभव  होता  है  ।  परन्तु  तथ्यों  तथा

 आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  यह  उल्लास क़ारी  अनुभव  क्षण  भंगुर है
 क्योंकि

 श्री  कोश  परियोजनाएं

 घाटे  से  चल  रही  हैं  ।  जो
 हमारी  श्राशायें

 थी  उन  पर  पानी
 फिर  गया

 इसका
 का  रण  कार्यकुशलता

 तथा  उचित  रूप  से  आयोजन करने  में  कमी है  ।  स्वतंत्रता प्राप्त  करने  के  उप  राहत  पिछले  17  वर्षों

 से  हम  लोगों  से  देश  में  ऐ  सा  समाजवाद  लाने  की  बात  कहते  रहे  हैं
 जिसमें  लोगों

 को  श्रच्छा

 अच्छी  शिक्षा  कौर  जीवन  बिताने  के  लिये  भ्रच्छे  अवसर  दिये  जायेंगे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  DEPUTY  SPEAKER  in  the  Chatr

 परन्तु  लोग  aa
 निराश

 हो  गये  लोगों  द्वारा  किये  गये  श्रम  तथा
 प्रयत्नों

 का  फल
 यातो

 लोगों  को  मिल  रहा  है  अथ  वा  उनके  यह  सेब  प्रयत्न  निष्फल  जा  रहे  हैं  ।  इन  परियोजनाओं  को  सरकारी

 क्षेत्र में  रखने के  पीछे  हमारी  धारणा  यह  थी  कि  इस  से  सम्पत्ति  कुछ  ही  लोगों  के  हाथों में  नहीं  जा

 परन्तु  सरकारी  क्षेत्र  के  कार्यकरण  से  पता  चलता  है
 कि

 सम्पत्ति  के
 केन्द्रित  होने

 का
 प्रश्न

 ही  नहीं  क्योंकि  वहां  सम्पत्ति  है  ही  नहीं  ।  इसके  विपरीत  इन  परियोजनाओं  से  काफी  हानि  हो  रही

 मैं  श्री  रामेश्वर  टांटिया  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  यह  परियोजनायें  लाभ  जीत  करने

 के  लिये  नहीं  हैं  ।  निःसन्देह  इन  से  हमारा  उद्देश्य  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  तथा  उत्पादन  में  वृद्धि करने  का  है

 परन्तु लाभ  कमाना  भी  हमा  रा  एक  उद्देश्य  है  सनौर  यही  का  रण  था
 कि  पंचवर्षीय  योजना

 में  इन

 नारों  से  300  करोड़  रुपये  का  लाभ  होने  का  अनुमान  लगाया  गया
 था  ।

 जिस  में  से
 100

 करोड़

 रुपये इन  तीन  इस्पात  कारखानों  से  खाने थे  परन्तु  वास्तविकता
 यह  है  कि

 इन  कारखानों  से  उल्टा

 घाटा  उठाना  पड़  रहा  है  ।  उत्पादन  कम  होने  का  कारण  यह  है  कि  इन  परियोजनाओं  को  सुचारू

 रूप से  नहीं  चलाया  जा  रहा  हमें  उपलब्ध  किये  गये  आंकड़ों  से  प्रतीत  होता  है
 मानो इन  तीनों

 कारखानों  में झापस  में  होड़  लगी  हुई  है  कि  किसको  afaa  हानि  होती
 उदाहरणों  1962-63

 में राउरकेला इस्पात  कारखाने  से  10.  7  करोड़  दुर्गापुर से
 8  4  करोड़  रुपये  सनौर

 भिलाई
 से

 4.5  करोड़  रुपये  की  हानि हुई
 ।

 मुझे  आशा  है
 कि

 मंत्री  महोदय
 इस

 कौर
 शी

 कर
 ही

 ध्यान  देंगे  प्रौढ़  सुधा
 र

 करेंगे
 |  एक  बात  श्र

 जिस की  तौर मैं  ध्या  न  दिलाना चाहती  हूं  वह  देश  के  सन्तुलित  औद्योगिक  विकास
 के  बारे  में  है

 देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  की  कौर  ध्यान  देने  की  बहुत  आवश्यकता  वहां  पर
 उद्योग  स्थापित  किये
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 जायें  |  मध्य  प्रदेश  हमारे  देश का  सब  से  बड़ा  राज्य  यह  बहुत  पिछड़ा हुमा  क्षेत्र  इस
 में

 खनिज  पदार्थ  भी पर्याप्त मात्रा  में  उपलब्ध है  ।  वहां  पर  कोयले  भी  बड़ी  मात्रा  में  हैं  ।  मेरा  मंत्री

 महोदय  से  भ्रनुरोध है  कि  इस  बारे
 में

 mays  कार्यवाही  की  बहुत  सी  समितियों
 ने  भी

 समय  प्रदेश  के  विकास  के  बारे  में  सिफारिशें  की  मध्य  प्रदेश  में  कोरबा  के  स्थान  पर  एल्युमिनियम

 का  एक  का  रखाना  है  ।  वहां  पर  एल यू  मीना  भी  बनाया  जाना  चाहिये  ।  कोयले  की  कीमत  पुरे  देश  के

 लिये  निर्धारित  की  जाती हैं  ।  मध्य  प्रदेश  के  राज्य  खान  निगम  को  तापीय  प्रक्रिया  से  खनन

 की  आज्ञा  दी  जानी  चाहिये  ।  इस  से  मूल्य  कम  हो  जायेंगे  श्र  प्रौद्योगिक  विकास  को  लाभ

 होगा  ।

 श्री  नाथ  पाई  (  यह  मंत्रालय  देश  के  लिये  बहुत  ग्रसित  महत्व  का  कुछ  समय  पहले

 अर्थशास्त्रियों  की  एक  समिति  ने  इस्पात  पर  नियंत्रण  हटाने  का  सुझाव  दिया  है  ।  अब  इस्पात  की

 कमी  की  सम्भावना  है  भविष्य  के  कार्यक्रम  के  बारे  में  कोई  बात  निश्चित  नहीं  है  ।  यह  स्थिति  पिछले

 लीन चार  वर्षों  से  चली  रही  इस  उद्योग  का  विकास  बड़े  अनियमित  रूप  से  हो  रहा  है
 |

 प्रशासन  किशोर  से  इस  का  मार्गदर्शन ठीक  प्रकार  से  नहीं  हो  रहा  ।  हमारे  देश  में  मिश्रित

 अर्थव्यवस्था  इस  कारण  सरकार  की  जिम्मेदारी  कौर  भी  बढ़  जाती  है  ।  हमें  जानना है  कि  क्या

 समाज  को  इस  उद्योग  से  पुरा  लाभ  हुजरा  है
 ?

 कया  इस  में  कार्यकुशलता से  कार्य  है
 ?  इस  से  देश

 के  श्रमिक  at  को  कया  लाभ  कौर इस  वग  के  उद्योग  के  साथ  सम्बन्ध  इन  सब

 प्रश्नों  के  उत्तर  निराशाजनक  हैं  ।  इस  मंत्रालय  के  अधिकारी  अपनी  चतुरता  से  ऐसी  fee  तेयार

 करते हैं  कि  जिस  से  पता  चले  कि  बहुत  अच्छा  कार्य  हो  रहा  परन्तु  ऐसी  बात  होती  नहीं है
 ।  लोहे

 के  उत्पादन  में  कमी  हुई  है  पौर  हमें  इस  का  आयात  करना  पड़ा  था  ।  इस  में  घोटाला  किया  गया

 सरकार ने  पहले  15,000  एककों  की  अ्रनुमति  दी  श्री  उन  की संख्या  300,  000
 यह  करना

 ठीक  नहीं  |  हम  इस्पात  तयार  करना  चाहते  हैं  परन्तु  हमें  लोहा  गाया  करना  पड़  रहा  मैं
 इस

 का  कारण  जानना  चाहता  हूं  ।

 इस्पात  के  बारे  में  भी  गलत  बात  कही  जा  रही  है  ।  1964-65 में  इस  की  उपलब्धि का  अनुमान

 55  लाख  टन  का  है  ।  हम  ने  द्वितीय  योजना  के  लक्ष्य  को  तृतीय  योजना  के  प्रात  में  प्राप्त  किया  है  |

 हमें  इस्पात  के  उत्पादन  के  बारे  में  झूठा  प्रचार  नहीं  करना  चाहिये  कौर  ठीक  आंकड़े  तयार  करने  चाहियें  ।

 हमारे  देश  में
 सब

 देशों  से  सस्ता  लौह  woes  मिलता  है
 ।

 हमारे  यहां  श्रमिकों पर  खर्चा  भी  बहुत  कम

 हमारे  इस्पात  संयंत्र
 भी

 बिल्कुल  प्रा धुनिक  इन  सब  सुविधाओं  के  होते  हुए  भी  हमारे  देश  का

 इस्पात बहुत  महंगा  है
 ।

 जापान
 के

 पास  ये  सुविधायें  नहीं  परन्तु
 उस  का  इस्पात  बहुत  सस्ता  है  ।  हमारे

 राजनैतिक  शासक  निरंकुश  है  a  प्रशासनिक  शासक  नौकरशाही  वाले  व्यक्ति  हैं  ।  यह  बड़े खेद  की

 बात  हमने  प्रत्येक  कार्य  के  लिये  सिविल  अधिकारियों  को  लगाया  हुमा  है  ।.  ate  समय

 बदल  गया  है  हमें  कार्य  के  अनुसार  उचित  व्यक्ति  नियुक्त करने  चाहिये  ।  ऐसा  न  करना  ही  हमारी

 असफलता का  कारण  है
 ।

 भारत  के  इंजीनियर विश्व  के  बड़े  2  देशों  के  इंजीनियरो ंसे  मुकाबला  कर

 सकते  तो  हम  स्टील  उत्पादन  में  पिछड़े  हुए  क्यों  हैं
 ?  इस  का  कारण  हम  स्वयं  ही  हैं  ।  सरकार  ने

 डिज़ाईन ब्यूरो  बनाया  है
 ।

 मैं  इस  का  स्वागत करता  हूं
 |

 हमें  बोकारो  का  रखाने
 को

 भिलाई  के  रूप  के  श्रनुसा  र  नहीं  बनाना  है
 ।

 हम  भिलाई के  लिये  रूस

 के  आभारी  हैं  ।  परन्तु  उस  की  योजना  पुरानी  हो  गई  है  ।  हमें  भारतीय  इंजीनियरी  को  भी

 प्रोत्साहन  देना  है  ।  भारतीयता  की  भावना  की  जोर  भी  ध्यान  देना  बहुत  झ्रावश्यक  है  ।
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 ee  हि

 श्री  नाथ

 इस  बात  का  वचन  दिया  गया  था  कि  भारतीय  वैज्ञानिकों  से  पूरा  पूरा  लाभ  उठाया  जायेगा  ।

 अरब  रूस  से  बहुत  बातों  के  लिये  सहायता  मांगी  जा
 रही  है  |  हमें  भिखारी  नहीं  बनना  है  कौर

 सम्मान  भी  रखना  यह  ठीक  है  कि  हम  ने  सहायता  स्वीकार  की  सार्वजनिक  उपक्रमों  में  श्रमिकों

 तथा  प्रबन्धकों  में  सम्बन्ध  भ्रच्छे  होने  चाहियें  |  सरकारी  क्षेत्र  को  इस  बारे  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के

 लिये  भ्रादशं  प्रस्तुत  करना  चाहिये  |  खेद  का  विषय  है  कि  सरकारी  प्रबन्धकों  का  रवैया  इस  सम्बन्ध

 में  बहुत  खराब है  ।  यह  बात  समाजवाद  के  सिद्धान्तों  के  विपरीत  है  ।  सरकार को  अपने  रवैये में

 परिवर्तन लाना  चाहिये  ।  कांग्रेस  पार्टी  ने  बिहा
 र

 में  श्रमिकों  में  फूट  डाल
 दी

 है
 ।  इस  कारण  वहां  पर

 ऑद्योगिक  उत्पादन  में  कमी  हो  गई  इस  प्रकार  वातावरण  खराब  नहीं  होने  देना  चाहिये  ।  सरकार

 को  इस  बारे  में  प्रावश्यक  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  दे  बर  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  कि  जहां  पर

 हो  सके  वहां  श्रमिकों  सम्बन्धी  मुश्किलों  को  दूर  करने  के  लिये  जनमतसंग्रह  कराना  चाहिये  ।  इस

 सिफारिश  को  कार्यान्वित  करना  चाहिये  |  कृष्ण  मेनन  समिति  ने  एक  बहुत  बुद्धितापूर्ण  सिफारिश

 को  हे  कि  किसी  मंत्रालय  के  सचिव  को  उस  मंत्रालय  के  aia  किसी  उपक्रम  का  सभापति  न  बनाया

 इस  की  संसद्  में  बहुत  समय  से  मांग  की  जा  रही  है  ।  इस  पर  राजनैति क  निर्णय  होना  चाहिये  ।

 राज  हमारे  उपक्रमों  पर  नौकरशाही  का  कब्जा  है  ।  इस  से  प्रगति  में  बाधा  पड़  रही  इस  में  भी

 परिवहन  होना  चाहिये  |

 इस्पात  कौर  खान  मंत्री  संजीव  रेड्डी  )
 :  are  प्रथम  बार  मैं  सभा  में  वाद-विवाद

 में
 भाग  ले

 रहा हूं  |  मैं  प्रश्नों  के  उत्तर  तो  देता  रहा  हूं  परन्तु  AT  ग्राम  अनुदानों  की  मांगों  पर  हुई  चर्चा  का

 पहली  बार  उत्तर  देने  का  भ्र वसर  है  ।  माननीय  सदस्यों  ने  जो  रचनात्मक  सुझाव  दिये  मैं  उनका

 स्वागत  करता  हूं  अर  उन  पर  विचार  करूंगा  ॥

 भिलाई  इस्पात  कारखाने  का  वर्तमान  उत्पादन  10  लाख  टन  हैऔर  म आशा है  कि  ws  वर्ष

 यह  25  लाख  टन  हो  जायेगा
 |

 रूरकेला  में  कब  काफी  प्रगति  हुई  है  ।  यहां  छः  महीने  पहले  वहां  कई  कठिनाइयों  का  सामना

 करना  पड़ा  था  ।  इस  सं
 यंत्र  में  लगे  विदेशी  प्रविधियों  की  संख्या  कम  की  जा

 रही
 कौर  भारतीय  को

 उन  के  स्थानों  पर  लगाया  जा  रहा  है  ।  इस  में  अब  उत्पादन  10  लाख  टन  हो  रहा  है  ।  आशा  है  कि

 अ्रगले  साल
 के  जुलाई  महीने  तक  इस  का  विस्तार  कार्यक्रम  पूरा  हो  जायेगा  AL  उत्पादन  भी  18

 लाख  टन  हो  दुर्गापुर  में  भी  विस्तार  कायें  ठीक  प्रकार  से  पु  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार

 चल  रहा  बोकारो  वास्तव  में  अरब  aga  योजना  की  परियोजना  बन  गई  है  ।  इस  समझौते  पर

 जनवरी  में  हस्ताक्षर  हुए  थेमोर  परियोजना  प्रतिशत दन
 तैयार  हो  रहा  है  ।

 ह्म  भारतीय  ट  क्निशियनों  को  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैं  ।  कई  सौ  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  कर  दी

 गई  है  ।  हम  इस  मामले  में  अरन्य  देशों  पर  निर्भर  नहीं  रहना  चाहते  |  हम  चाहते  हैं  कि  छटा  संयंत्र

 भारतीय  ठँक्निशियन  ही  चलायें  |

 यहां  पर  कहा  गया  है  कि  हमारे  इस्पात  का  उत्पादन  व्यय  बहुत  अधिक  है  ।  यह  बात  ठीक
 भी

 है ग्न ौर इस  के  कई  का  रण  मैं विचार  कर  रहा  हूं  कि  इस प्रश्न  पर  विचार  करने
 के

 लिये  एक  समिति

 नियुक्त  की  जाये  |  उस  में  संसद्  के  कुछ  सदस्य  होंगे  ।  हम  भ्र पने इं  जीनियरों  को  विदेश  भेज
 रहे  हैं

 ।

 वे  ara  देशों  में  जाकर
 वहां  की  परिस्थितियों  को  देखेंगे  कौर  हमें  सुझाव  देंगे  ।
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 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  उत्पादन  व्यय  की  तुलना  में
 सरकारी  क्षेत्र  का  व्यय  बहुत  कम

 यदि  कोई  माननीय  सदस्य  सस्ता  इस्पात  उत्पन्न  करने  का  सुझाव  देंगे  तो  मैं  उस  का  स्वा रात  करूंगा  |

 प्रत्येक  व्यक्ति  ऐसा  चाहता  है  परन्तु  मुझे  सुझाव  कोई  नहीं  देता  है  ।  यदि  मुझे  गलती  बताई

 जायेगी  तो  मैं  उसको  स्वीकार  करूंगा  ।

 हमें  अपने  प्र  शासन
 के  अधिकारियों  को  बधाई  देनी  चाहिये  |  उन्हीं  की  बदौलत  हम  लक्षित  स्तर

 से  अधिक  उत्पादन  कर  सके  हैं  ।  प्रशासन  की  खामखा  निन्दा  करना  अच्छी  बात  नहीं  है  ।  हमारे

 तकनीशियनों  ने  कारखानों  के  काम  को  शभ्रच्छो  तरह  संभाल  रखा है  |

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  मज़दूरों  के  साथ  अच्छा  व्यवहार  नहीं  किया  जा  रहा  है  |  ऐसा

 नहीं  उत्पादन  चल  रहा  है  तौर  अराज  छोटी  सी  भी  हड़ताल  नहीं  सरकारी  क्षेत्र  में

 स्कूलों  प्रौढ़  मज़दूरों  के  बालकों  के  लिये  पुस्तकों  कौर  चिकित्सीय  सुविचारों  पर  बड़ी  रानी

 व्यय  की  जा  रही  है
 ।

 इस्पात स  यंत्रों  का  प्रबन्ध  भारतीय  राष्ट्र जनों  द्वारा  ही  किया  जा  रहा  है  ।  विदेशी  विशेषज्ञों  की

 संख्या  तेज़ी  से  कम  होती  जा  रही है  |  उत्पादन  बराबर  ठीक चल  रहा  मन  केवल  200 से  300

 विदेशी  तकनीशियन  रह  गये  हैं  ।  हमें  उन  से  ब्रोकर  सीखना  सीखने  में  कोई  राई  नहीं

 इन  20  या  30  प्रतिशत  बचें  हुए  विदेशी  लोगों  से  भा  राज्य  हितों  को  क्षति  नहीं  पहुंच  सकती  ।  उन्होंने

 कारखानों  का  निर्माण  किया  है  bate  कोई  खराबी  पड़  जाती  है  तो  उनके  नाम  पर  धब्बा  लगता है  |

 ऐसी  बात  नहीं  है  कि  विदेशी  विशेषज्ञों  से  सहायता  लेने  से  हमारी  शान  खराब  होती  है  ।  चौथी

 योजना  के  लक्ष्य  बहुत  ऊ  चे  हैं  ।  यदि  तीसरी  योजना  के  wea  तक  केवल  70  लाख  मीट्रिक  टन  तक

 पहुंचा  जा  सकता  है  तो  170  लाख  मीट्रिक  टन  का  लक्ष्य  पुरा  करना  तो  निश्चय  ही  बहुत  बड़ी  बात

 तीसरी  योजना  के  सम्बन्ध  में  मैं  नहीं  समझता  कि  बोकारो सं  यंत्र  को  छोड़  कर  जो  कि  चौथा

 संयंत्र  है  हम  बहुत  पीछे  हैं  ।

 दुर्गापुर  के  सम्बन्ध  में  हम-ब्रिटिश  सरकार  के  आभारी  हैं  कि  उन्हों
 ने

 इसके  विस्तार  के  लिये

 सहायता  की  घोषणा  पहले  से  ही  कर  दी  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  परियोजना  प्रतिवेदन  हमारे

 लोगों  द्वारा  ही  लिखा  जाता  है  |  भिलाई  के  विस्तार  के  लिये  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिये  हमें  बातचीत

 करनी  है  ।  मुझे  ata  है  कि  हमारे  रूसी  कौर  जमनी  मित्र  हमारी  सहायता  करेंगे  ।  पांचवें  संयंत्र  के

 लिये  परियोजना  प्रतिवेदन  दस्तूर  एंड  कम्पनी  द्वारा  लिखा  गया  था  ।  अभी  इसके  स्थान  के  बारे

 में  निर्णय  लेना  बाकी  है  जो  कि  हम  तकनीशियनों  की  मंत्रणा  प्राप्त  होने  पर  लेंगे  ।

 मेरे  मित्र  श्री  नाथ  पाई  श्री  रंगा  at  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  कच्चे  लो  है  की  कसी  के  बारे

 में  उन्होंने  कहा  कि  इस  अवस्था  पर  हम  कच्चे  लो  हू  के  संयंत्र  लगा  सकते  हैं  जिन्हें  बाद  में  इस्पात

 संयंत्रों में  बदल  दिया  जाये  ।  हम  इस  सुझाव  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 पांचवां  सयंत्र  किस  स्थान  पर  लगाया  जाये  इस  सम्बन्ध  में  दस्तूर  एंड  कम्पनी  अर  कुल्लिया

 कम्पनी  स्थानों  का  अध्ययन
 कर  रही  |  |  मैं  इस  सभा  को  केवल  यही  भ्राश्वासन  दे  सकता हूं

 कि

 स्थान  के  बारे  में  एक  तरफा  निर्णय  नहीं  लिया  जायेगा  ।  मैं  इस  काम  को  तकनीशियनों  के  निर्णय  पर

 छोड़  दंगा  ।

 तराशा  है  कि  मई  के  पन्त  तक  प्रतिवेदन  मिल  जायेगा  ।  फिर  उसके  अध्ययन  करने  में  2  या  3
 अटा

 मदीने  लग  जायेंगे  ।  az)  र  एक  नया  परियोजना  प्रतिशत  दन्त  तैयार  किया  जा  येगा  9  महीने  लगेंगे  ।
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 Vaisakha  11,  1887  (Saka)

 [at  संजीव

 इसके  विदेशों  से  मशी नें  मं  गाने  में  दो  वर्ष  लगेंगे  ।
 फिर  निर्माण  कार्य  में  3  वर्ष  लगेंगे  श्र  उसके  पश्चात

 ही  उत्पादन  आरम्भ  होगा  |

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  उत्पादन  कार्य  बहुत  ग्रीवा  चल  रहा  गत  मास  मैं  ने  वहां  का  दौरा

 किया
 था  i

 बिहार  सरकार  ने
 1000

 एकड़  भूमि  हमें  दे
 दी

 है
 ।

 वह  हमें  पुरा  सहयोग दे  रही
 है  ।  कई

 इमा  रतें  पहले  से  ही  बना  ली  गई  इस  समय  कार्यालय  कलकत्ता  में  है  जिसे  4  या  5  मही  नों  में  संयंत्र

 स्थान  पर  ही  लाया  जायेगा  ।

 दुर्गापुर  में  हम  जिस  मिश्र  धातु  संयंत्र  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  उसकी  प्रगति  बहुत  संतोषजनक  नहीं

 मुझे  खुशी  है  कि  निर्माण  कार्यक्रम  में  कुछ  परिवर्तन  किया  गया  है  |  arte कि  1967  तक  हम

 प्रत्याशित  उत्पादन  तक  पहुंच  जायेंगे  |  आगे  चल  कर  ौर  भी  विस्ता र  की  आवश्यकता  होगी  क्योंकि

 1,  00,000  टन  मिश्रधातु  इस्पात  से  हमारा  काम  नहीं  चलेगा  |  हमारा  लक्ष्य  3,00,000 टन  का

 मसूर  में  भद्रवती  इस्पात  एकक  का  भी  विस्तार  हो  रहा  है  ।  न  केवल  विस्तार  ही  हो  रहा  है  अपितु

 हम  इसे  एक  मिश्रधातु  इस्पात  परियोजना  में  बदल  रहे  हैं  ।

 कुछ  न  कुछ  मात्रा  में  तो  हमें  मिश्रधातु  इस्पात  बाहर  से  मंगाना  ही  पड़ेगा  क्योंकि  हमारी  मांग

 प्रति  ag  बढ़ती  जा  रही  है  भ्र ौर  इस  से  पता  चलता  है  कि  देश  प्रगति  कर  रहा  जितने  ates  उद्योग

 खुलेंगे  उतनी  ही  इसकी  मांग  बढ़ेगी  ।  कमी  होते  हुए  भी  हम  इस  धातु  की  कुछ  मात्रा  निर्यात  कर  रहे

 एसा  इस  लिये  कि  हम  अपने  उत्पादन  को  विदेशों  में  लोक-प्रिय  बनायें  कौर  जब  हमारा  उत्पादन

 आवश्यकता  से  बढ़  जाये  तो  हमें  मंडियां  तैयार  मिल  जायें  |

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  इस्पात  की  लागत  कुछ  अधिक  है  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि

 कच्चे  माल  की  किस्म  बहुत  ऊंची  नहीं  है  ।  हमा रा  कोयला  बढ़िया  नहीं  इस  में  राख  बहुत  होती  है

 aye  धोना  पड़ता है  ।  इस  प्रकार  लागत  बढ़  जाती  है  ।  यही  बात  वयस्क पर  लागू होती है  ।  मैं  ने

 खानों  का  दौरा  किया  ari  मेरा  विचार  था  कि  यन्व्रिकृत  खानों  से  प्रयास  सस्ता  पड़  सकता है  ।

 परन्तु  इसकी  अपनी  समस्याएं  हैं  ।  खानों  के  यन्त्रीकरण  से  चूरे  की  बहुत  बड़ी  प्रतिशतता  हो  जाने  का

 प्रश्न  उत्पन्न  होता  है  |  उसका  हम  प्रयोग  नहीं  कर  सकते  |  हमने  भिलाई  कौर  रूरकेला
 में

 प्लांटਂ  लगाये  हैं  ताकि  चूरे  का  प्रयोग  जा  सके  ।  परन्तु  उन  कारखानों  में  जहां

 प्लांटਂ  नहीं  है  वहां  हम  नहीं  जानते कि  चूरे  को  कैसे  प्रयोग
 में

 लायें  ।  यह  राष्ट्रीय  अपव्यय है
 ।

 हमें  कच्चे  माल  की  लागत  को  किसी  न  किसी  प्रकार  कम  करने के  बारे  में  सोचना

 फालतू  श्रमिकों  के  मामले  का  भी  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  उल्लेख  किया  है
 ।

 यह  सच  है

 कि  हर  इस्पात  कारखाने में  दो  हज़ार  के  लगभग  श्रमिक  फालतू  हैं  परन्तु  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 के

 सम्बन्ध  में  भी  यह  बात  सच  है  ।  नये  कारखानों  के  स्थापित  होने  पर  कुछ  फालतू  शिल्पियों  को

 वहां  स्थानान्तरित  कर  दिया  जायेगा  ।  सरकार  ने  पहले  ही  इस  बारे  में  हिदायतें  दे  दी  हैं  ।

 उदाहरण  के  लिए  बोकारों  इस्पात  कारखाने  में  कोई  नया  तब  तक  नहीं  रखा  जायेगा

 जब  तक  विंमान  इस्पात  कारखानों  के  फालतू  कर्मचारी  काम  पर  नहीं  लग  जाते
 ।

 भिलाई  से  बेकार  होने  वाले  10,000  श्रमिकों  की  बात  कही  गई  है  परन्तु  वह  इस्पात

 कारखाने के  कर्मचारी  नहीं  हैं  ।  वह  निर्माण  कर्मचारी  हैं  ।  निर्माण  का  काम  करने  वाले  श्रमिक
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 es  अनुदानों की  मांगें

 अस्थायी  रूप  से  रखे  जाते  हैं  तथा  उनको  इस्पात  कारखानों  में  स्थायी  क्मेंचारियों के  रूप  में

 नहीं  रखा  जा  सकता ।  जैसे-जैसे  निर्माण  के  कार्य
 में  स्थान  होंगे  उन  लोगों  को  काम  पर  लगा

 लिया  जायेगा  |

 इस्पात की  किस्म  भी  बहुत  weet  नहीं  है
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  महा  प्रबन्धक  ि» प्रार  दूसरे  लोगों

 के  साथ  विचार-विसर्प किया  गया  है  ।  अब  धीरे-धीरे किस्म  में  सुधार  हो  रहा  है  ।

 जब  कच्चा  माल  उपलब्ध  नहीं  हैं  तो  कोई  इस्पात  कारखाना  कच्चा  माल  बेच  कर  अपना

 काम  बन्द  नहीं  करेगा  ।  नये  लाइसेंस  देने  का  क्या  लाभ  है  जब  विद्यमान  कच्चा  माल

 कारखानों को  25  प्रतिशत  के  शिखाधार  पर  मिल  रहा  है  ।  पहले  वर्तमान  रोलिंग  मिलों  को  कच्चा

 माल  उपलब्ध होगा  |

 हमारे  पास  कच्चे  लोहे
 की

 कमी  है  परन्तु  हमें  आशा  है  कि  हम  इस  कठिनाई  पर  काबू  पा

 लेंगे  क्योंकि  ब्लास्ट  भट्टियां  तथा  इस्पात  कारखाने  समय  से  कुछ  पहले  ही  लग  रहे  हैं  ।  हमारी

 योजना  यह  है  कि  ब्लास्ट  भट्टियां  पहले  बनाई  जायें  ताकि  कच्चे  लोहे  की  कमी  दूर  हो  सके  |

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के
 सम्बन्ध  में  मुझे  बहुत  परेशानी  हो  रही  है  ।  उस  पर

 बहुत  धन  ay  किया  गया  है  परन्तु  प्रत्याशा  से  अराधी  मात्रा  में  भी  कोयले का  उत्पादन  नहीं

 हो  रहा है  ।  दुर्भाग्य  से  योजना  गलत  हो  गयी है  ।  जब  कोयले  की  कमी  होती  है  तो  उद्योगों

 की  मांग  बहुत  अधिक  होती है  कौर  जिस  समय  हम  कोयला  दे  सकते  हैं  तो  वह  उसका  प्रयोग

 नहीं  कर  सकते  |  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  की  क्षमता  तो  है  परन्तु  उत्पादन  नहीं  है  ।

 इसका  wt  यह  है  कि  यह  बहुत  बड़ी  राष्ट्रीय  हानि  है  ।  इस  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  wa  कुछ

 उपाय किये  गये  हैं  ।

 हम  दूसरे  देशों  को  घटिया  किस्म  के  कोयले  का  निर्यात  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  दक्षिण  में

 कोयला  ले  जाना  कठिन  है  ।  हम  गाड़ियों  द्वारा  तथा  पोतों  we  उसके  बाद  गाड़ियों  द्वारा  कोयले

 का
 परिवहन  कर  रहे  हैं  ।  कोयले  की  कमी  बिल्कुल  नहीं  है

 |

 एक  समय  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  में  श्रम  सम्बन्धी  स्थिति  बिगड़ने  का  खतरा  था
 ।

 परन्तु  निगम  तथा  श्रमिकों  में  बातचीत  द्वारा  यह  मामला  ठीक  हो  गया  है  ।  हम  कुछ  खानों

 को  बन्द  कर  रहे  हैं  |
 गिरीडीह  खान  में  प्रति  वर्ष

 50  लाख  रुपये  की  हानि  हो  रही  है  |

 घरों के  लिए  पत्थर  का  कोयला देने  का  प्रश्न  उठाया  गया  है  ताकि  गोबर  की  बचत  की

 जा
 सके  ।  परन्तु  ग़रीब  ग्रामीण  खाद्य  पदार्थ  भी  नहीं  खरीद  सकते  ।  मैं  नहीं  जानता कि  क्या

 वह  यह  कोयला  खरीद  सकेंगे  ।  परन्तु  यदि  कोई  अन्य  विभाग  इस  काम  को  अपने  हाथ  में  ले  तो

 मुझे  इस  बात  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 अ्रलोह  धातुओं  के  सम्बन्ध  में  संसदीय सचिव  ने  काफी  बताया है  ।  हमारे पास

 जस्ते  की  कमी  है  ।  मेरे  विचार  में  तांबा  देश  में  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 दुर्भाग्य  से  खेतरी  तांबा  परियोजना  में  वर्षों  से  विलम्ब  हो  रहा  है  परन्तु  अब  फ्रांस  से  ऋण  उपलब्ध

 हो  गया  है  शौर  उपकरणों  के  लिए  भी  दे  दिये  गये  हैं  ।  शिफ्ट  की  खुदाई  चल  रही  है

 तथा  wat  है  कि
 दो

 या  तीन  वर्षों  में  वहां  उत्पादन  शुरू  हो  जायेगा
 ।

 हम  इस  योजना  को
 कवित  करने  के  लिए  पूरा  प्रयत्न  करेंगे

 ।  सिक्किम  में  भी  तांबा  उपलब्ध  है
 ।

 वहां  खुदाई  का
 काम  चल  रहा  है  तथा  इम  सिक्किम  खनल  निगम  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  जुटाने  का  प्रयत्न

 कर
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 हम  ने  कई  स्थानों  पर  तांबे  की  खानें  लगाई  हैं  कौर  आशा  कि  हम  इस  बारे  मैंगलोर

 कुछ  करने  में  सफल  होंगे
 ।

 |  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए )
 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 जहां  तक  जस्ता  तथा  सीसे  का  सम्बन्ध
 यह  ७०५  राजस्थान

 के  कुछ क्षेत्रों

 थें  उपलब्ध हैं  परन्तु  यह  काम  धातु  निगम  कर  रहा  है
 जो

 कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  है
 ।  दुर्भाग्य

 से  इस  समवाय  को  कुछ  कठिनाइयां  हैं  wit  वह  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  अधिक  प्रगति  नहीं  कर  सका

 हमें यह  धातुएं  भारत  में  ग्रोवर  कहीं  नहीं  मिली  हैं
 ।

 इसलिए  हम  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि

 इसके  सघन  खनिज  आयात  किये  जायें  जिनमें  से  धातुयें  हमारे  देश  में  ही  निकाली  जायेंगी  ताकि

 कम से  कम  50  प्रतिशत  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  की  जा  सके
 ।

 हम  ईरान  से
 शुद्ध  जस्ता

 खरीदने

 की  बजाय  सघन  खनिज  mad  करने  के  बारे  में  सोच  रहे  हैं  ।  हम  एक  दल  ईरान  भेज  रहे  हैं

 art हम  स्मेलटर  लगाने  के  लिए  पोलिश  सरकार  से  सहायता  के  लिए  बातचीत  कर  रहे  हैं
 |

 माननीय  at  विद्याचरण  शुक्ल  का  यह  विचार  ग़लत  है  कि  ग्रलोह-धातुग्रों  के  उत्पादन

 में  कमी  हुई  है
 ।  यदि

 सारे  वर्ष  के  लिए  आंकड़े  देखे  जाये
 तो

 पता  चलेगा
 कि

 कमी  बिल्कुल  नहीं

 हुई

 मैं  भारत के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  के  अच्छे  काम
 का

 उल्लेख  अवश्य  करना  चाहता हूं
 ।

 भारत  जैसे  बड़े  देश  की  भूमि  के  प्रत्येक
 भाग  में

 तो
 भूतत्वीय  सर्वेक्षण  कार्य  नहीं

 कर
 सकता

 |

 तांबे  तथा  प्रत्य  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  कार्य  करना  होता  है
 ।

 सीमित  कर्मचारियों  तथा  सीमित

 उपकरणों के  साथ  वह  काफी  काम  कर  रहा  है
 ।

 भारतीय  खान  ब्यूरी  ने  भी  काफी  अच्छा
 काम  किया है  |  कुछ  इधर  उधर  की  गलतियां

 हो  सकती  हैं  ।  यदि  ऐसी  कुछ  गलतियां  हैं  तो  हम  ठीक  करेंगे  परन्तु  हमें  समूचे  संगठन
 की

 निन्दा

 नहीं  करनी  चाहिये ।

 हाल  ही  में  मैंने  उपमंत्री  से  प्राथना  की  है
 कि

 वह  भूतत्वय  सर्वेक्षण  तथा  भारतीय

 ब्यूरो  की  क्रियान्विति  के  प्रश्न  की  जांच  करें  तथा  समन्वय  के  लिए  उपाय  बताये  |  हम  इस

 बारे  में  ait  तक  विचार  कर  रहे  हैं  कौर  खाने  वाले  कुछ  दिनों  में  निर्णय  लिया  जायेगा  ।

 श्री  रंगा  ने  कोयले  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सुझाव  दिये  हैं
 ।

 श्री  मुरारका  ने  खेतरी  परियोजना

 के  सम्बन्ध  में  विशेष  सुझाव  दिये  मैं  उन्हें  आश्वासन  देता  हूं  कि  इस  योजना  के  सम्बन्ध  में

 पूरे  प्रयत्न  किये  जायेंग े।

 डा०  उ०  मिश्र आसनसोल  के  किसी  ठेकेदार  द्वारा  सत्तारूढ़  दल  को  धन  देने  के  सम्बन्ध

 में  उल्लेख किया  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  कौनसा  दल  कहां  से  धन  लेता  है
 ।

 मैं  इस  सम्बन्ध में

 भ्रमित  कहना  नहीं  चाहता  परन्तु  मैं  उनकी  एक  बात  का  उत्तर  अवश्य  देना  चाहता  हूं
 ।  यह

 टाटा  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  तथा  इण्डियन  झ्रायरन  एंड  स्टील  कम्पनी  को  ऋणों  के  सम्बन्ध

 मे ंl  यह  ऋण  दस  वर्ष  पूर्व  दिये  गयें  थे
 ।

 इस  ऋण  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शर्तें  हैं
 ।

 इस  सम्बन्ध

 में  बातचीत  एक  विशेष  प्रक्रम  पर  हम  यह  धन  खो  नहीं  रहे  यदि  हम  यह
 धन

 वसूल

 न  कर  सके  तो  हम  इसे  ष्  में  परिवर्तित  करने  से  नहीं  हिचकिचायेगा
 ।
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 $$.  ae

 की  मांगें

 छोटी  अलाभप्रद  खानों  का  स्वेच्छा  के
 पर  विलय

 किया  जा  रहा  हैं
 ।  लगभग  100

 खाने  मिल  गई  हैं  परन्तु  यह  बिल्कुल  संतोषजनक  नहीं  है  ।  स्वेच्छा से  ऐसा  कभी  नहीं हो  सकेगा

 इसलिए  हम  लाभप्रद  खानों  के  भ्र नि वाय  विलय  के  लिए  विधान  बना  रहे  हैं  ।

 श्री  ल०  ना०  भंजदेव  के  साथ  मैं  पूर्णतया  सहमत  हूं  ।  उड़ीसा  के  राज्यपाल  न  केवल

 के  रूप  में  बल्कि  शिलपी  के  रूप  में  भी  उपयोगी  हैं  ।  वह  राज्य के  विकास की

 विधियों  में  बहुत  रुचि  ले
 रहे

 दुर्गापुर  में  बने  इस्पात  के  बारे  में  मेसूर  से  शिकायतें  हैं
 ।

 छड़ें  अच्छी  प्रकार  की  नहीं  हैं  ।

 वे  मुड़ने  की  बजाय  टूट  जाती  हैं  ।  सम्बन्धित  अधिकारियों  ने  इस  में  सुधार  करने  का  वचन  दिया

 है  ।  लन्दन  को  निर्यात  की  जाने  वाली  कुछ  छड़ें  टूट  गई  हैं  ।  हम  ने  मंत्रालय  के  एक  सचिव  को

 जांच  करने  के  लिए  वहां  भेजा  है  ।

 मैंने इन  11  महीनों  में  aaa  के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  की  कठिनाई  के  बारे  में  नहीं  सुना

 है  ।  mer  बिहार  में  भ्रश्नक  की  कई  खानें  हैं
 ।

 मुझे  इस  सम्बन्ध  में  किसी  कठिनाई  का  सामना

 नहीं  करना  पड़ा  है  ।  इसका  यह  है  कि  वे  ठीक  ही  चल  रही  हैं  ।

 श्री नाथ  पाई  :  मैंने  ढेबर  समिति  का  प्रतिवेदन  स्वीकार  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  पूछा

 था  मैंने  यह
 भी

 पूछा  था
 कि

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  अध्यक्ष  सम्बन्धित  मंत्रालयों  के  सचिव

 क्यों  बनाये  जायें  ।  इस  बात  की  निन्दा  कृष्ण  मेनन  समिति  ने  की  थी  ।

 श्री  संजीव
 मैं  इस  सिफारिश

 सहमत  हूं  परन्तु  बोकारो  के
 अध्यक्ष  इस्पात

 श्र  खान  dara के  सचिव  वह  किसी  अन्य  निगम  के  mene  नहीं  हैं  ।

 श्रमिक  संगठन  को  मान्यता  बहुत  समय  पहले  दी  गई  थी  ।  हम  पहले  दी  जा  चुकी

 मान्यता वापिस  नहीं  ले  सकते
 |

 मतदान  करने  से  सरकारी  क्षत्र  के  कारखाने  की  शान्ति  भंग  होगी
 |

 श्री  कमल  नयन  बजाज  :  माननीय  मंत्री  ने  परियोजना  सम्बन्धी  प्रतिवेदन

 के  बारे  में  कहा  है  कि  यह  लगभग  तीन  महीने  तक  प्राप्त हो  सकता  है  ।  इस  पर  विचार  में  लगभग

 9  मास  लग  सकते  हैं  उसके  बाद  मशीनरी  इरादी  के  लिए  क्रयादेश  दिया  जायेगा
 ।

 क्यों  न

 क्र यादेश  पहले  ही  दे  दिया  जाये  क्योंकि  मशीनरी  बनाने  वाले  भी  कुछ  समय  लेंगे
 ।

 इस  दौरान

 आप
 प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  सकते  हैं

 a
 जिस  समय  विचार  पूरा  हो  जायेगा

 तब
 तक

 मशीनरी

 भी  तेयार हो  जायेगी

 श्री  संजीव  रेड्डी  :
 जब  तक  हमें  यह  मालूम  न  हो  कि  वित्त  व्यवस्था  कौन  परियोजना

 क्या  होगी  कौर  किस  प्रकार  की  मशीनरी  की  झ्रावश्यकता  क्रयादेश  कैसे  दिया  जा  सकता  है
 ?

 भी
 मोरे  :

 कोयना  एल्युमिनियम  परियोजना  कोल्हापुर  क्षेत्र  में  स्थित
 की  जानी  चाहिये  are  द्वारा  उत्पादन  चौथी  योजना  के  आरम्भिक  वर्षों में  शुरू  हो

 ATA  चाहिये  |

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :  क्या  कोई  कटौती  प्रस्ताव  पृथक  सं  तुत  किया  जाए

 श्री  नरेन्द्र  सिह  महिला :  स०  10,  11,  12,  15,  16  तत्र  171
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 Demands
 for  Grants  Vaisakha  11,  1887  (Saka)

 अध्यक्ष  महोदय
 :  वे  तो  पेश  नहीं  fea  गए  केवल  संख्या  1  से  6  तथा  संख्या

 22 से  29  ही  पेश  किये गए  थे  ।

 श्री  fag
 प्रस्ताव

 प०
 4

 पर  पृथक्  रूप  से  मतदान  हो  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 wa  मैं  कटौती  प्रस्ताव  संख्या
 4

 सभा  के  मतदान  के  लिये  रखता

 ह

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव
 ०

 मतदान
 क

 लिये  रखा  गया  तथा  श्रसवोकृत  हुश्न  ।

 Cut  Motion  No,  4  was  put  and  negatived.

 श्री  सिंह
 :

 प्रस्ताव
 Ho  6

 पर  भी  पृथक्  रूप
 से

 मतदान  हो

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 wa  मैं  कटौती  प्रस्ताव सं०  6  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखता

 हूं  ।

 अ्रथ्यक्ष  महोदय  हारा  कटौती  प्रस्ताव  स०  6  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  श्ररचोकृत  श्मा  ।

 Cut  Motion  No.  6  was  put  and  negatived.

 शी  शिवमूर्ति  स्वामी
 :  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  24

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  कटौती

 प्रस्ताव  संख्या
 24  मतदान

 के
 लिये  रखता हूं

 श्रथ्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव  सं०
 24

 मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  श्रेणीकृत  हुआ
 |

 Cut  Motion  No.  24  was  put  and  negatived.

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखे  गये
 तथा

 श्रस्वोकृत  |

 All  the  other  Cut  Motions  were  then  put  and  negatived.

 were  महोदय  द्वारा  इस्पात
 शर

 खान  मंत्रालय
 की  निम्नलिखित  मांगें  मतदान  के  लिये

 रखी  गई  तथा  स्वीकृत  हुई

 The  following  Demands  in  respect  of  Ministry  of  Steel  and  Mines

 were  put  and  adopted:—
 00008

 माग

 सख्या  शीर्षक  राशि

 re  SS  द अ द अ. __ ननि SL  LS  SE  नव

 रुपये

 86  इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  45,  30,000

 87  भूगर्भ  सर्वेक्षण  3,322,  79,000

 88  इस्पात कौर  खान  मंत्रालय  का  अन्य  राजस्व व्यय  17,41,22,006

 140  22,76,54,000 इस्पात कौर  खान  मंत्रालय  का  पूंजी  परिव्यय
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 1  मई  1965  अनुदानों की  मांगें

 पेट्रोलियम कौर  रसायन  मंत्रालय

 वर्ष  1965-66  के  लिये  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  की  निम्नलिखित  मांगें  प्रस्तुत

 की  गई
 :--

 माग

 सख्या  शीर्षक  राशि

 ह  क  क  क  क  यय  अ  ब  LS  CS

 रुपये

 82  पेट्रोलियम  art  रसायन  मंत्रालय  e  शक  15,  15,000

 83  पेट्रोलियम  २ मोर  रसायन  मंत्रालय  का  राजस्व  व्यय  5,  5  2,000

 138  पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  का  पूंजी  परिव्यय  21,  89,  60,000
 कि  nn, NR

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  अपना  भाषण  प्रारम्भ  करें  ?

 श्री  वॉरियर  :  कुछ  प्रश्न  पूछने  की  aaa
 दी

 जाए  ।

 श्री  कपूर  सिह
 जी  हां  ।

 कुछ  प्रश्न रखे  जाने  दिये  जाएं

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है+  5  मिनट  प्रश्नों  के  लिये  कौर  5  मिनट  उत्तर के  लिये

 दिये  जाते  हैं  ।

 श्री  वारियर  :  क्या  करार  के  हम् रन् तगत  कोचीन  शोधक  कारखाने में  तैय्यार  किये  जाने  वाले

 नैफ्था  का  कुछ  भाग  लगाई  गई  पूंजी  के  बदले  में  निर्यात  किया  जाएगा  प्रौढ़  यही  बात

 इस  कारखाने  के  साथ  साथ  पैटोकेमिकल  उद्योग  की  स्थापना  में  बाधक  है  ?

 Shri  Yashpal  Singh  (Kairana)  Since  there  is  no  arrangement
 for  the  supply  of  water  in  Mohand  area  where  oil  is  being  explored
 at  present  and  work  suffers  as  water  has  to  be  brought  here  from  15

 miles  away.  In  view  of  this  difficulty,  whether  the  Minister  has  in

 mind  to  move  power  available  for  the  tubewell  installed  at  Ganesh-

 pur  so  that  lakhs  of  rupees  worth  of  work  which  is  being  lost  at

 present  might  be  made  up?

 att  दिवर्मात  स्वामी  :  पैट्रोलियम से  निकलने  वाली  रसायनिक  गैसें  जिन्हें  अब  जला  दिया

 जाता  क्या  इन्हें  प्रयोग  में  लाया  जाएगा  अथवा  निकटवर्ती  नगरों  में  उद्योगों  को  दिया

 जाएगा
 ?

 श्री  विद्याचरण कच्छ  तेल-कपो ंसे  निकलने  वाली  सम्बद्ध  तथा  झ्र सम्बद्ध  गैसों  का  इस

 समय  कहां  प्रयोग  होता  है
 ?

 Shri  Tulshidas  Jadhav:  Whether  oil  exploration  has  been  tried  in

 that  area  of  which  where  there  are  disturbances  at  present?

 Shri  Bibhuti  Mishra:  I  want  to  know  whether  the  Government
 wants  the  Petro-chemical  Industries  in  the  Public  Sector  or  the

 Private  Sector?
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 Demands  for  Grants  May  1,  1965

 Shri  Kishen  Pattnayak:  hether  the  hon.  Minister  will  see  that

 Kerosene  oil  is  made  available  to  the  public  at  one  and  a  half  times

 the  cost  of  production?

 पेट्रोलियम  वाणिज्यिक श्री  कपूर  सिह :  क्या  निकट  भविष्य में  मध्य  प्रदेश  तथा  पंजाब

 हद  तक  निकालने  की  कोई  सम्भावना  है
 ?

 पुनर्वास  मंत्री  त्यागी  )  :  प्रा पने  कितना  अच्छा  तरीका  निकाला  wea  मंत्रालयों

 के  लिये  भी  यहीं  तरीका  अपनाया  जा  सकता  है  ।

 श्री  नरेन्द्र  सिह  महिला  मैं  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  कम  ग  पानी  में  तेल  तथा  गैस
 की

 खोज  के  बारे  में  भूकम्प  सर्वेक्षण  को  रिपोर्ट
 के

 बारे  में  जानना  चाहता  हूं
 |

 श्री  कोया  :  कोचीन  तेल  शोधक  कारखाने  संबंधी  प्रगति  कहां  तक  हुई  है  ।

 Shri  Raghunath  Singh:  What  will  be  the  share  of  Indian  Ship-

 ping  for  the  import  of  crude  oil  according  to  the  agreement  signed
 with  Iran?

 श्रीमती  यशोदा  रेड्डी  :  क्या  मद्रास  तथा  प्राय  स्थानों  पर  तेल  शोधक  कारखाने  चाल  करने

 की  दृष्टि  से  तेल  की  खोज  करने  के  लिये  गोदावरी  के  तेल  में  wea  सम्बन्धी  जांच  करने

 के  लिये  दल  वहां  भेजे  गए  हैं
 ?

 श्री  प्र०  च०  बरुआ  पांच  वर्ष  पुर्व  एक  अन सात  लगाया  गया  था

 meat  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  नोट्स  लिखने  बन्द  कर  दिये  हैं  क्योंकि  शायद  वह

 सभी  प्रश्नों  के  उत्तर  देना  कठिन  समझते  हैं  ।

 श्री  प्र०  चू ०  बरुआ
 :

 शिवसागर  के  निकट  पांच  वर्ष  पूर्वे  प्राकृतिक  गस  का  अनुमान

 350  लाख  घन  He  का  लगाया  गया  था  |  तब  से  कई  कपों  से  उत्पादन  हो  रहा  है  परन्तु

 क्या  सरकार  राज्य केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  के  भ्र नुमा नों  में  बहुत  भ्रातृ  है  ।

 सरकार  से  प्राकृतिक  गेस  की  मात्रा  का  ठीक  अनुमान  निश्चित  करके  इस  गेस  क  प्रयोग  के  लिये

 प्रावश्यक  कार्यवाही  करेगी ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  हुमायूँ  :
 मैं  एक  व्यापक  उत्तर

 दूंगा  जिसमें

 काफी  प्रश्न  जाएंगे  कोचीन  कारखाने में  उत्पादन  1  1966  में  प्रारंभ  होने  की

 द्रास  शोधक सम्भावना  है  ।
 यदि  भारतीय  पोत  उपलब्ध  हुए  सारे  का  सारा  कन्या

 तेल

 कारखाने  को  इन्हीं  द्वारा  भेजा  .  जाएगा |

 मिट्टी  के  तेल  के  भाव  लगभग  स्थिर  रहे  हैं
 ।

 घटिया  तेल  के  भावों  में  कमी
 ही

 हुई

 पैट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  जो  वृद्धि  हुई  है  वह  wea  चीजों  के  नृत्यों  की  वृद्धि

 की  प्रेक्षा  बहुत  कम  है  ।

 तटवर्ती  क्षेत्रों  जैसे  कोरोमंडल  तट  तथा  तथा  कच्छ  की  खाड़ियों  में  सर्वक्षण  किया

 गया  है  ग्रोवर  arm है  कि  वहां  कुछ  पेट्रोल  मिल  सकेगा  |  alee  में  प्रभी  तक  कोई  प्रभावशाली

 फल  नहीं  निकला  ।  क्योंकि  वहां  घटती  जा  रही  है  इस  लिये  पानी  के  लिये  विशेष

 व्यवस्था करना  बेकार  हम  काम  करने  वालों  को  पीने
 का  बरच्छा  पानी  देते  रहे  हैं

 उनसेਂ  अभी
 तक  हमें  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  ।  at  दौरान  कावेरी  तल  तथा  राजस्थान
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 रन  दानों 11  1887  )
 —

 जज  कायथ  आरम्भ  प्रा  केनिंग  पत्तन  के  निकट  बोदरी  नामक  स्थान  पर  भी

 खदाई  करने  का  निश्चय  किया  गया  है  ।

 यदि  ईरान  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  के  ग्रा शानु सार  तेल  निकला  तो  हमारा  घाटा  जो  150

 से  200  लाख  AIH  टन  का  @)  पुरा  हा  जाएगा

 प्राकृतिक  गैस  के  उपयोग  के  लिये  पग  उठाये  जा  रहे  भ्रम  में  क्यांकि

 टाइल  संपन्न  के  लिये  यह  उपयुक्त  नहीं  थी  इसलिये  हम  ने  पी-वी-ए  के  निर्माण  के  लिये

 कहा  गुजरात  में  कुछ  गैस  fags  शक्ति  संयंत्र  में  प्रयोग  होगी  |

 उर्वरकों  के  वारे  में  लक्ष्य  केवल  तभी  प्राप्त  होंगे  जब  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध

 हमारे  पास  4  लाख  टन  नाइट्रोजन पहले  ही  है  ae  7  लाख  टन  में  से  11  खि  टन  का

 उत्पादन  1967  तक  होने  जा  रहा  है  ।  35  लाख  टन  के  बारे  में  सिद्धान्त  रूप  से  समझौता

 चला  चुका है  च् प्र1र
 10

 लाख
 टन

 के  बारे  में  बातचीत
 चल

 रही
 यदि  विदेशी  सहयोगी  हमें

 विदेशी  मुद्रा  देने  को  तैयार  हो  जाएं  तो  कठिनाई  दूर  हो  सकती
 हैं

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कर्ब  मांगे  मतदान  के  लिये  रखी  जाएंगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा
 पेट्रोलियम

 कौर  रसायन  मंत्रालय  की
 निम्नलिखित

 मांगें  मतदान  के

 लिये  रखी  गई  तथा  स्वीकृत  हुई  :--

 The  following  Demands  in  respect  of  Ministry  of  petroleum
 and  chemicals  were  put  and  adopted.

 =

 सांग

 संया  शिक्षक  राशि

 क  बट  पिट  सिर  टोटा  SS  ce  SA

 रुपये

 82  पेट्रोलियम  अर  रसायन  मंत्रालय  15,15,000

 83  qzifaara  श्र  रसायन  मंत्रालय  का  ग्न्य  राजस्व  व्यय  65,  52,000

 13  gaara  कौर  रसायन  मंत्रालय  का  प  जी  परिव्यय  ि  89,  60,000

 न

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  वित्त  विधि  निर्माण  ale  श्रीवास  श्री

 शक्ति  संसद  कार्य  विभाग  तथा  राज्य  सभा  अर  उप  राष्ट्रपति  के  सचिवालय

 की
 निम्नलिखित  मांगें  मतदान  के  लिये  रखी  गईं  तथा  स्वीकृत  हुईं

 :--

 The
 following

 Demands  in  respect  of  Ministry  of  Finance,  Min-
 istry  of  Law,  Ministry  of  Works  and  Housing,  Department  of  Atomic
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 Demands  for  Grants  Vaisakha  11,  1887  (Saka)
 —— निधान

 Energy  y,  Departme  nt  of  Parliamentary  Affairs,  ‘and  Lok  Sabha,

 Rajya  Sabha,  and  _  Secretariat  ६  Vice-President  were  put  and

 adopted:—

 faa  मंत्रालय

 —_————$—

 शिक्षक  राशि

 रुपये

 25  वित्त  मंत्रालय  2,05,08,000

 26  सीमा-शल्क  o  .  4,17,90,000

 27  केन्द्र  पादन  ग़्ल्क न  o  10,36,95,000

 28  निगम कर  arte  सहित  राय  सम्बन्धी कर  7,87,07,000

 29  स्टाम्प  ह  .  2,95,82,000

 30  लेखापरीक्षा  e  13,34,43,000

 31  मुद्रा  प्रौढ़  सिक्का ढलाई  7,51,60,000

 32  टकसाल  2.40,  58,  000

 33  कॉलार की  सोने  की  खानें  3,93, 33,  000

 34  पेंशनों  प्रौढ़  अरन्य  सेवानिवृत्ति लाभ  4,41,41,000

 35  प्रादेशिक  राजनीतिक  में  बनें  18,  23,000

 अफीम  54,  08,000

 वित्त  मंत्रालय  का  प्राय  राजस्व  व्यय  59,  24,  12,000

 38  प्रायोजना  अ्रायोग  e  e  o  1,27,88,000

 39  राज्यों  कौर  संघीय  राज्य-क्षत्रों  की  सरकारों  को  सहायक  2,  13.56,  53,000

 40  केन्द्रीय  तथा  राज्यों  att  संघीय  राज्य-क्षेत्रों की  सरकारों  के  बीच

 विविध  समायोजन  क  34,  12,000

 41  विभाजन-पूर्व  की  अदायगियां  2,  79,000

 120  इण्डिया  सिक्यूरिटी  प्रेस  पर  पूंजी
 6,44,000

 121  मुद्रा  atte  सिक्का  ढलाई  पर  पूंजी  परिव्यय
 5,98,  24,  000

 122  टकसालों  पर  पूंजी  परिव्यय
 10,79,000

 123  62,08,000
 कोलार  की  सोने  की  खानों  पर  पूंजी  परिव्यय

 124  पेंशनों का  राशि कृत  मूल्य  1,35,79,000

 125  वित्त  मंत्रालय  का  wer  पूंजी  परिव्यय  70,26,67,000

 126  विकास  के  लिये  राज्यों  कौर  संघीय  राज्य-क्षेत्रों  की  सरकारों  को  दिये

 जाने  वालें  अनुदानों  पर  पंजी  परिव्यय  a  42,60,37,000

 127  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिये  जाने  वाले  ऋण  प्रेरित  2,  98, 73,  39,000
 ह
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 1  1965  अनुदानों की  मांगें
 कनन्न

 विधि  मंत्रालय
 EN  EE

 79  विधि  मंत्रालय  *  41,76,000

 80  ee  *  85,52,000

 81  विधि  मंत्रालय  का  प्राय  राजस्व  व्यय  1,67,000

 निर्माण  कौर  मंत्रालय

 राशि शीर्षक

 _

 रुपये

 95  निर्माण  श्रीवास  मंत्रालय  21,32,000

 96  लोक  निर्माण-कार्य  32,32,47,000

 97  लेखन  सामग्री  छपाई |  12,01,96,000

 98  कलण  सोर  rit™ '  coy  को  सस्य  राजस्व  व्यय  88,  48,000

 144  लोक  निर्माण-कार्यों  पर  पंजी  परिव्यय  10,  80,  25,000

 145  दिल्ली  पूंजी  परिव्यय  16,  95,  36,000

 146  निर्माण  कौर  श्रावास  मंत्रालय  का  aa  पूंजी  परिव्यय  1,16,84,000

 श्री  शाक्ति  विभाग

 शीर्षक  राशि

 ह

 रुपये

 99  थ  शक्ति वीर  22,  66,000

 100  अणु  श
 गवेषणा 1  9,38,33,000

 147  ao शक्ति  विभाग  का  पूंजी  परिव्यय  27,50,00,000

 संसद-काय  विभाग

 राशि

 रुपये

 106  संसद-काय  विभाग  3,8  4,000
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 Demands  for  Grants  May  1,  1965

 राज्य-सभा  शौर  उप-राष्ट्रपति  का  सचिवालय

 शीर्षक  राशि

 सख्या

 रुपये

 109.  लोक-सभा  1,04,83,000

 राज्य-सभा 111  46,  65,000

 1,  98,000 112  sq-crexafa
 का  सचिवालय

 Shri  Madhu  Limaye:  On  a  point  of  order  Sir,  I  will  finish  only
 in  one  sentence.  Article  113  of  the  Constitution.  e e . e e

 Mr.  Speaker:  I  will  come  to  that.  You  may  kindly  take.  your

 seat.

 Unless  a  member  is  identified,  he  should  not  start  speaking.  I

 want  the  cooperation  of  the  House  including  those  in  the  Opposition
 in  this.  Otherwise  I  will  have  to  direct  the  Reporters  not  to  take

 down  what  they  say.

 Shri  Madhu  Limaye:  My  objection  is  under  Rules  208  and  210,
 which  are  under  Article  113(2)  of  the  Constitution,  regarding  putting
 to  vote  the  above  demands.  Rule  208(3)  relates  to  cut  motions,  which

 are  of  three  kinds.  First  is  to  reject  the  policy...  .

 Mr.  Speaker:  I  have  followed  your  point.  May  I  know  your  cut

 motion  regarding  reduction.

 Shri  Madhu.  Limaye:  There  are  so  many,  but  I  do  not  have  them

 at  present.

 Mr.  Speaker:  I  have  seen  all  the  cut  motions  and  none  relates

 to  reduction.  Reducing  the  amount  by  Rs.  100  or  Re.  1  relate  to

 policy.  Only  the  third  category  of  cut  motion  relates  to  reduction,

 not  the  first  two.

 Shri  Madhu  Limaye:  I  want  to  draw  your  attention  to  a  letter

 received  by  me  from  the  Deputy  Secretary,  wherein  I  was  informed

 that  permission  cannot  be  granted  to  me  to  move  my  cut  motion

 without  informing  me  about  the  admissibility  of  token  cuts  etc.

 I,  therefore  feel  that  this  voting  is  against  the  rules.

 Shri  Kishen  Pattnayak:  Rule  209  may  kindly  be  seen.  It  relates

 to

 Mr.  Speaker:  I  have  said  that  the  hon.  Member  is  not  referring

 to  reduction  actually  when  he  mentions  these  cut  motions.
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 11  1887 .
 विनियोग  2)  1965

 विनियोग  2)  1965,

 APPROPRIATION  (No.  2)  BILL,  1965

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  श्रीमान्  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 कि

 वित्तीय  वर्ष

 1965-66  की  सेवायों  के  लिये  भारत  की  संचित
 निधि  में  से  कुछ  राशियों के  भुगतान  शौर

 विनियोग  का  भ्र धि कार  देने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 :

 कि  वित्तीय  वर्ष  1965-66  की  सेवायों  के  लिये  भारत की  संचिंत  निधि  में  से

 राशियों  के  भुगतान  कौर  विनियोग  का  अधिकार  देने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने की  अनुमति दी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ।

 The  Motion  was  adopted.

 श्री  ति०  त०
 कृष्णमाचारी  :

 मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है

 :

 वित्तीय  at  1965-66  की  सेवायों  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कुछ

 राशियों  के  भुगतान  ate  विनियोग  का  अधिकार  देने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  द

 श्री  रंगा
 :

 हमारे  विचार  से  सरकार  यह  धन  राशि  उतने
 ध्यान

 तथा  उतनी

 व्ययता  से  नहीं  करती  जितना  उसे  करना  चाहिये  |  यह  बात  लोक  लेखा  समिति  तथा  प्रावधान

 समिति  के  प्रतिवेदनों  से  स्पष्ट  है  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अब  जबकि  सभा  यह  सभी  मांगें  पारित  कर  चुकी है  इसके  विरोध  में

 कुछ  कहना  वांछनीय नहीं  है  ।

 श्री  रंगा  :  मैं  सभा  के  निर्णय  का  विरोध  नहीं  कर  रहा  परन्तु  इस  समय यह  तो  कह  ही

 हूं  कि  सरकार  को  धन  का  उचित  प्रयोग  करना  चाहिये  ।

 Shri  Kishen  Pattnayak:  I  have  to  say  only  two

 that  the  Hindi  version  of  the  Bill  just  now  introduced  by  the  hon.

 Finance  Minister  has  not  been  circulated.  Secondly,  Demand  No.
 109  is  sub  judice  and,  therefore  should  not  be  voted  till  the  decision
 of  the  Court.

 Mr,  Speaker:  If  Hindi  version  has  not  been  received  by  the  hon.

 Member  it  does  not  mean  that  the  whole  ‘proceeding  has  been

 wrong.  I  will  see  to  it  that  it  will  always  be  circulated  in  future.

 श्रमिक
 महोदय

 :  प्रश्न यह  है  :

 कि  वित्तीय वर्ष  1965-66 की  सेवाओं  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कुछ

 राशियों  के  भुगतान  ate  विनियोग  का  अधिकार  देने  वालें  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 e  Moatian  a Th  sAVAVERUEE  w  a  s  adopted,
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 (No.  2)  Bill,  1965  Vaisakha
 11,  1887  (Saka)

 Sppropriati
 on

 स्त

 meat  महोदय  अरब  हम  विधेयक  पर  खण्ड  वार  विचार  |  प्रश्न यह  है  :

 खण्ड
 1  से  3,  श्रघिनियमन सूत्र  तथा  विधेयक  का  नास  विधेयक का  अंग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  Motion  was  adopted.

 खण्ड  1  से  श्रघितियमन  सुत्र  तथा  विधेयक का  तास  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ॥

 Clauses  1  to  3,  the  Schedule,  the  Enacting  Formula  and  the  Title

 were  added  to  the  Bill.

 श्री ति०
 त०  कृष्णमाचारी :  मैं

 प्रस्ताव  करता हूं  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  प्र
 q

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  Motion  was  adopted.

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 विधेयक  पारित  हो  चुका  है
 ।

 श्री  सभा  सोमवार  11  बजे  तक  के
 लिये  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  पबदचात च्  1965/13  1887
 के  ग्यारह  बजे

 तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Mon-

 day,  May  3,  1965/Vaisakha  13,  1887  (Saka).

 य
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